
  शर्ीमती सरोजिनी रामास्वामी

बनाम

    भारत का संघ और ए. एन. आर.

 अगस्त 27,1992

 [ . एस. वमा, एन. एम. कासलीवाल, के. रामास्वामी, के.    यचंदर् रेड्डी और एस. सी. अगर्वाल,

. .]

 न्यायाधीश (ांच) अजिधजिनयम, 1968:  धारा 3 (2), 4 (1), (2) (3)  और 6 (1) (2) (3)।

  न्यायाधीश (ांच) जिनयम, 1969: जिनयम 6,8,9,10,11।

   उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश-  कजि%त दुर्व्ययवहार,       जिवत्तीय कदाचार और अजिनयजिमतताएं संबंजिधत

अध्यक्ष न्यायाधीश को पर्स्तुत करने की ांच सजिमजित की जिरपोर्ट जिक क्या वह संबंजिधत अध्यक्ष न्यायाधीश

          को पर्स्तुत करने से पहले जिरपोर्ट की पर्जित का हकदार है-         क्या संसद के समक्ष सुनवाई के अवसर का हकदार

है-    ांच सजिमजित की जिरपोर्ट-'  दोषी नही'ं   का पता लगाना-'     दोषी पाए ाने का पर्भाव-   क्या न्याजियक समीक्षा

   के जिलए खुला है-        ांच सजिमजित की जिरपोर्ट की तुलना धारा 197 Cr.P.C        के तहत दी गई मंरूी से की ा

सकती है।-ांच सजिमजित का कायकाल-क्या अदालत द्वारा बढ़ाया ा सकता है।

  भारत का संजिवधान, 1950:

 अनुच्छेद 121,124 (4) (5)  ।

   उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश-   हर्टाने की पर्जिक्रया-       हर्टाने का आदेश पाजिरत राष्र््टरपजित द्वारा-न्याजियक

समीक्षा जिक क्या बाहर रखा गया है।

 अनुच्छेद 136-न्यायाजिधकरण-            ाँच सजिमजित क्या है यह जिनधाजिरत करने के जिलए परीक्षण न्यायाधीश (ांच)

अजिधजिनयम, 1968   के तहत गजि:त-  क्या न्यायाजिधकरण।

     न्याजियक समीक्षा की पर्कृजित और दायरा।

पर्शासजिनक काननू-पर्ाकृजितक न्याय-तथ्यों पर जिनभर करता है पर्त्येक मामले में -उल्लंघन की अलग से

     ांच नहीं की ा सकती है।

  दंड पर्जिक्रया संजिहता, 1973:  धारा 197।

 न्यायाधीश (ांच)         अजिधजिनयम के तहत गजि:त ांच सजिमजित की जिरपोर्ट,1968 -     क्या इसे धारा 197

Cr.P.C के तहत दी गई मंरूी के बराबर माना ा सकता है।

        जिवत्तीय अजिनयजिमतताओं और अजिनयजिमतताओं के कुछ आरोप %ेन्यायाधीश (ांच) अजिधजिनयम, 1968

  की धारा 3 (2)               के संदभ में एक पर्जितजिष्:त न्यायजिवद के रूप में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
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       और इस न्यायालय के एक सेवाजिनवृत्त न्यायाधीश। हालांजिक,      नौवीं लोकसभा के भंग होने पर,  कें दर् सरकार

ने लोकसभा के जिनणय के सम%न में काय करने से परहे जिकया। अध्यक्ष का जिवचार %ा जिक पर्स्ताव की

  सचूना के सा%-              सा% पर्स्ताव को स्वीकार करने और अजिधजिनयम के पर्ावधानों के तहत एक ांच सजिमजित

              का ग:न करने का अध्यक्ष का जिनणय लोकसभा के जिवघर्टन के सा% समाप्त हो गया %ा।"न्याजियक

  वाबदेही पर उप-सजिमजित"           नामक एक जिनकाय पर्जितजिनजिध इस न्यायालय के एक वजिरष्: अजिधवक्ता द्वारा

इसके संयोक के रूप में भे गए और सवो च्च न्यायालय बार एसोजिसएशन ने संजिवधान के अनुच्छेद 32

        के तहत इस न्यायालय में जिरर्ट याजिचकाएं दायर की,ं     जिसमें अन्य बातों के सा%-     सा% भारत संघ को जिनदIश

                  देने का अनुरोध जिकया गया जिक वह ांच सजिमजित को अजिधजिनयम के तहत अपने कायो ं का जिनवहन करने में

         सक्षम बनाने के जिलए तत्काल कदम उ:ाए। अपने जिनणय द्वारा,     न्याजियक वाबदेही पर उप-  सजिमजित v.

भारत संघ और अन्य। , [ 1991 ] 4 एस. सी. सी. 699, बहुमत ने अजिभजिनधाजिरत जिकया जिक (i)

   अजिधजिनयम की धारा 3 (2)            के तहत एक पर्स्ताव सदन के जिवघर्टन पर समाप्त नहीं होता है; (ii) उच्चतम

               न्यायालय के न्यायाधीश को हर्टाने की पर्जिक्रया में दो चरण शाजिमल हैं । पहला चरण न्यायाधीश (ांच)

अजिधजिनयम,  1968             के अनुसार ांच और सबतू का है ो संजिवधान के अनुच्छेद 124 (5)   के तहत

अजिधजिनयजिमत जिकया गया है और दसूरा चरण दुर्व्ययवहार के आरोपों के साजिबत होने के बाद शुरू होता है। दसूरे

       चरण में ब पर्स्ताव पेश जिकया ाता है,           तो न्यायाधीश के आचरण के संबंध में संसद में चचा पर

 अनुच्छेद 121       के तहत पर्जितबंध हर्टा जिदया ाता है।

  और अनुच्छेद 124 (4)           के तहत पजिरकजिल्पत पर्जिक्रया आकजिषत होती है। पहला चरण न्याजियक समीक्षा

के अधीन है, लेजिकन दसूरा चरण न्याजियक समीक्षा के अधीन नहीं है, जिसमें संसदीय पर्जिक्रया शाजिमल है।

      संजिवधान पी: के फैसलों के बाद,          अजिधजिनयम के तहत अध्यक्ष द्वारा गजि:त सजिमजित न्यायाधीश के जिखलाफ

         लगाए गए आरोपों की ांच करने के जिलए आगे बढ़ी। 10 मई, 1992   को जिवद्वान न्यायाधीश}

                सजिमजित के पी:ासीन अजिधकारी को एक पतर् संबोजिधत करते हुए उनसे अध्यक्ष को भे ाने से पहले

अपनी जिरपोर्ट की एक पर्जित पर्दान करने का अनुरोध जिकया। उनसे अनुरोध जिकया जिक वे अध्ययन के जिलए

                  उजिचत समय देकर और उस पर उजिचत कारवाई करके जिरपोर्ट को रोक दें । ाँच सजिमजित ने वाब जिदया जिक

              चूंजिक उच्चतम न्यायालय ने संबंजिधत मामले में मामले को अपने हा% में ले जिलया है (1992   का जिरर्ट

याजिचकाकता 149)             इसजिलए सजिमजित न्यायालय द्वारा जिदए गए जिकसी भी जिनदIश का पालन करेगी। इसके

बाद पत्नी ने न्यायाधीश ने इस न्यायालय में एक जिरर्ट याजिचका दायर की-जिसे मलू रूप से न्यायाधीश द्वारा

                 स्वयं सजिमजित को न्यायाधीश को सजिमजित की जिरपोर्ट की एक पर्जित पर्दान करने के जिनदIश के जिलए दायर जिकया

     गया %ा और सा% ही सा%

         याजिचकाकता की ओर से यह तक जिदया गया %ा जिक (i)     न्याजियक वाबदेही पर उप-    सजिमजित के मामले में

जिनणय के ताजिक क पजिरणाम के रूप में ,न्यायाधीश अध्यक्ष को जिरपोर्ट पर्स्तुत करने से पहले सजिमजित की जिरपोर्ट

       की एक पर्जित पर्दान करने का हकदार है; (ii)           एक बार ब पर्जिक्रया का संसदीय भाग शुरू हो ाता है

                और अध्यक्ष न्यायाधीश को हर्टाने के जिलए राष्र््टरपजित को संबोजिधत करने के सा% सदन में पर्स्ताव पेश

 करता है,  तो न्यायाधीश

 1
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               पर्जिक्रया के वैधाजिनक भाग की न्याजियक समीक्षा की मांग करने के अपने संवैधाजिनक अजिधकार से वंजिचत

जिकया ाएगा, भले ही यह इसके जिलए आधार हो

                 सजिमजित के जिनष्कषो ं की वैधता का परीक्षण करने के जिलए न्याजियक समीक्षा या तो अध्यक्ष को जिरपोर्ट पर्स्तुत

        करने पर संसदीय पर्जिक्रया शुरू होने से पहले 'अभी'     उपलब्ध है या कभी नही;ं  (iii)   न्यायाधीश को

       पर्स्तुत करने से पहले जिरपोर्ट की आपजूित न करना।

माननीय अध्यक्ष न केवल न्यायाधीश के संवैधाजिनक अजिधकार को पराजित करें गे, बजिल्क पर्ाकृजितक न्याय

     के जिसद्धांतों का भी उल्लंघन करें गे; (iv)   अनुच्छेद 124 (4)        के तहत राष्र््टरपजित द्वारा हर्टाए ाने का

       आदेश न्याजियक समीक्षा से मुक्त होने के कारण,         न्यायाधीश को पर्जिक्रया के संसदीय भाग के पर्ारंभ से

         पहले न्याजियक समीक्षा की मांग करने का अवसर होना चाजिहए,       जिसके जिलए उन्हें अध्यक्ष को पर्स्तुत करने

से पहले जिरपोर्ट की एक पर्जित पर्दान की ानी चाजिहए।

 और (v)       जिक ांच सजिमजित संजिवधान के अनुच्छेद 136       के पर्योनों के जिलए एक न्यायाजिधकरण है और

          चूंजिक उक्त सजिमजित के जिनष्कषो ं के जिखलाफ इस न्यायालय में अपील की ाएगी,    इसजिलए सजिमजित की जिरपोर्ट

       संबंजिधत न्यायाधीश को पर्स्तुत करने की आवश्यकता है।

ाँच सजिमजित की ओर से यह तक जिदया गया %ा जिक (i) ाँच परूी होने पर 111 में जिनष्कषो ं की जिरकॉजिडंग में

  समाप्त होती है।

 

 एसएमर्टी। एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई.

जिरपोर्ट,                संवैधाजिनक पर्ाजिधकरणों के बीच सौहाद का जिसद्धांत यह कहता है जिक अदालतों को जिरपोर्ट में जिनष्कष

              द होने के बाद अजिधजिनयम द्वारा जिवचार की गई पर्जिक्रया में हस्तके्षप नहीं करना चाजिहए; (ii) न्यायाधीश

               पर्जितकूल जिनष्कष पर हमला करने के जिलए संसदीय पर्जिक्रया के दौरान अवसर का हकदार है।और यह

                  मानने का कोई कारण नहीं है जिक संसद ऐसा अवसर नहीं देगी या पर्स्ताव पर मतदान करने से पहले

             न्यायाधीश द्वारा उ:ाए गए जिनष्कषो ं पर आपजित्तयों पर उजिचत रूप से जिवचार नहीं करेगी;  और (iii) हर्टाने के

          आदेश की न्याजियक समीक्षा को बाहर नहीं जिकया ा सकता है।

    महान्यायवादी ने तक जिदया (i)    जिक सजिमजित में है

           अध्यक्ष के अधीनस्% पर्ाजिधकारी की पर्कृजित। यह जिरपोर्ट दंड पर्जिक्रया संजिहता, 1973   की धारा 197 के

                  तहत एक लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के जिलए मंरूी देने सी है। ब तक मंरूी की वैधता पर

       शुरुआती चरण में सवाल नहीं उ:ाया ाता है,             तब तक आरोपी को बाद के चरण में उस पर हमला करने से

               रोक जिदया ाता है। इसी सादृश्य पर जिवद्वान न्यायाधीश सजिमजित द्वारा जिरपोर्ट में द पर्जितकूल जिनष्कषो ं,

 यजिद कोई हों,                  को संसद द्वारा जिवचार के जिलए जिलए ाने से पहले चुनौती देने का हकदार है। यह तभी जिकया

                ा सकता है ब ऐसी जिरपोर्ट न्याजियक समीक्षा की मांग के जिलए जिवद्वान न्यायाधीश को उपलब्ध कराई
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ाए; (ii)            हर्टाने की संसदीय पर्जिक्रया न्याजियक समीक्षा के जिलए उत्तरदायी नहीं है। इसजिलए,  संसद के

पर्त्येक सदन में कोई पर्स्ताव रखे ाने से पहले, जिवद्वान न्यायाधीश को जिरपोर्ट की एक पर्जित पर्दान करने

         और उसकी न्याजियक समीक्षा की मांग करने का अजिधकार है;   और (iii)  अनुच्छेद 124 (4)   के तहत

               राष्र््टरपजित द्वारा हर्टाए गए आदेश को चुनौती देने का जिवद्वान न्यायाधीश का अजिधकार संदेहपणू होने के

कारण,      यह उजिचत है जिक पर्जितकूल जिनष्कष,  यजिद कोई हो,         के मामले में न्याजियक समीक्षा की मांग करने के

अपने अजिधकार को जिवफल करने से बचने के जिलए, जिवद्वान न्यायाधीश को अजिधजिनयम की धारा 4 (2) के

                  तहत अध्यक्ष को पर्स्तुत करने से पहले इस स्तर पर सजिमजित की जिरपोर्ट की एक पर्जित पर्स्तुत की ानी

चाजिहए।

    याजिचका का जिनपर्टारा करते हुए,  यह न्यायालय,

पकड़नाः (  वमा के अनुसार, अपने और के. . रेड्डी और एस. सी. अगर्वाल के जिलए,

 . )

1.           यह नहीं कहा ा सकता है जिक जिनणय का एकमातर् ताजिक क पजिरणाम

    न्याजियक वाबदेही पर उप-            सजिमजित यह है जिक संबंजिधत न्यायाधीश को संसदीय पर्जिक्रया शुरू करने से

पहले ांच सजिमजित की जिरपोर्ट की एक पर्जित पर्ाप्त करने का अजिधकार है ताजिक वह न्याजियक समीक्षा के

            उपाय का लाभ उ:ा सके यजिद सजिमजित ने जिवद्वान न्यायाधीश के जिखलाफ 'दोषी'     का जिनष्कष द जिकया है।

 [ 190 बी-सी]    सवोच्च न्यायालय जिरपोर्ट [1992] एस. य.ू पी. 1   एस सी आर।
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1.1 .                सजिमजित में अपनी जिरपोर्ट की एक पर्जित पर्स्तुत करने से पहले संबंजिधत न्यायाधीश को पर्स्तुत करने

    का कोई दाजियत्व नहीं है।

अध्यक्ष/     अध्यक्ष अजिधजिनयम की धारा 4 (2)     के तहत न्याजियक वाबदेही पर उप-    सजिमजित में घोजिषत काननू

                के अनुरूप है जिक न्यायाधीश को हर्टाने की पर्जिक्रया वैधाजिनक है क्योंजिक अध्यक्ष द्वारा संसद के समक्ष

       जिरपोर्ट को सजिमजित द्वारा अजिधजिनयम की धारा 4  की उप-  धारा (2)  और (3)     के अनुसार पर्स्तुत जिकया ाता

 है। [ 148 - एफ]

उप-    न्याजियक वाबदेही सजिमजित v.      भारत संघ और ओआरएस। , [ 1991 ] 4  एस.  सी.  सी. 699,

संदजिभत।

1.2 .                 यजिद अध्यक्ष को पर्स्तुत करने से पहले सजिमजित द्वारा न्यायाधीश को जिरपोर्ट की एक पर्जित की आपजूित

    पर जिवचार जिकया गया %ा
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 अनुच्छेद 124 (5)         के तहत अजिधजिनयजिमत काननू अजिधजिनयम की धारा 4      और उसके तहत बनाए गए

जिनयम 9 में पर्जितयों की संख्या सजिहत अपने तरीके के सा% जिरपोर्ट पर्स्तुत करने के जिलए जिवस्तृत रूप से

                 पर्ावधान करते हुए काननू में बनाए गए पर्ावधानों में उस के्षतर् को खाली नहीं छोड़ा ाएगा। इस काननू

                  में इस तरह के पर्ावधान का अभाव एक ानबझूकर है और उस आवश्यकता के अभाव पर ोर देने के

                जिलए एक अनाने में चकू नहीं है ो संवैधाजिनक राष्र््टरीय योना से भी मेल खाती है। [ 169 डी-ई]

2. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पर्त्येक न्यायाधीश को उनकी जिनयुजिक्त पर उनके

         कायकाल के दौरान पद से हर्टाया नहीं ा सकता है,   जिसवाय इसके जिक

    भारत के संजिवधान के अनुच्छेद 124   के खंड (4)  और (5)        में पर्दान की गई जिवजिध। संसद द्वारा अनुच्छेद

124 (5)      के तहत बनाए गए काननू,    अ%ात् न्यायाधीश (ांच)  अजिधजिनयम, 1968   और उसके तहत

बनाए गए न्यायाधीश (ांच) जिनयम, 1969 को अनुच्छेद 124 (4) के सा% पढ़ा ाना चाजिहए ताजिक

                 यह पता लगाया ा सके जिक भारत में जिकसी न्यायाधीश को हर्टाने के जिलए अपनाई गई संवैधाजिनक योना

       क्या है।उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 124 (5)      के तहत इस तरह से अजिधजिनयजिमत

               काननू में यह पर्ावधान है जिक जिकसी मौदूा न्यायाधीश के जिखलाफ लगाया गया कोई भी आरोप

उन्हें पद से हर्टाने की पर्जिक्रया की शुरुआत केवल अजिधजिनयम में जिनजिदष्र्ट संसद सदस्यों की न्यनूतम संख्या

    से कम नहीं होनी चाजिहए,              अन्य सभी तरीकों को बाहर रखा गया है। जिनधाजिरत तरीके से पर्जिक्रया शुरू

 करने पर, अध्यक्ष/          अध्यक्ष को यह तय करना होता है जिक क्या ए. सी.     क्यसेूशन की ांच की आवश्यकता

                 है। यजिद वह संसद के जिनजिदष्र्ट न्यनूतम सदस्य द्वारा पर्स्ताव के रूप में लगाए गए आरोप पर कारवाई नहीं

करने का जिवकल्प चुनता है, तो मामला वहीं समाप्त हो ाता है। दसूरी ओर, यजिद अध्यक्ष/सभापजित,

            उपलब्ध सामजिगर्यों पर जिवचार करने और ऐसे र्व्ययजिक्तयों से परामश करने के बाद,     ो वह उजिचत समझते हैं ,

      यह राय बनाते हैं जिक पर्%म दृष्र्टया 113

 

 एसएमर्टी। एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई.

           न्यायाधीश के जिखलाफ आरोप की ांच के जिलए मामला बनता है,      वह अजिधजिनयम की धारा 3 (2)  के

         अनुसार न्याजियक अजिधकाजिरयों की एक सजिमजित का ग:न करता है। [ 188 ई-एच, 189-ए]

3.  जिनयम 9       के सा% पजि:त अजिधजिनयम की धारा 6     में सजिन्नजिहत योना है -

      जिक हां ांच सजिमजित का जिनष्कष '  दोषी नही'ं  है,          चाहे वह सवसम्मत हो या ांच सजिमजित के सदस्यों के

 बहुमत द्वारा,                न्यायाधीश को हर्टाने की परूी पर्जिक्रया उस जिनष्कष के सा% समाप्त हो ाती है ो

                 न्यायाधीश द्वारा दुर्व्ययवहार के आरोप को शांत करता है और सभी अफवाहों को खाजिर कर देता है और

                 पर्स्ताव को संसद द्वारा जिवचार के जिलए लेने की भी आवश्यकता नहीं है ताजिक पर्जिक्रया का संसदीय भाग

         पवूवती  जिनष्कष की शत के अभाव में शुरू न हो।
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एक जिस्%जित,  ब '  दोषी नही'ं         का जिनष्कष अजिधकांश सदस्यों द्वारा जिदया ाता है केवल,   तीसरे सदस्य द्वारा

दोषी होने का जिवपरीत जिनष्कष भी नहीं है

                संसद के उन सदस्यों सजिहत जिन्होंने पर्स्ताव की सचूना दी हर्टाने की पर्जिक्रया शुरू करने के जिलए

   अजिधजिनयम की धारा 3 (1)    में कोई अजिधकार है

      उस जिस्%जित की ांच करना भी '  दोषी नही'ं        के जिनष्कष पर बहुत कम हमला करता है

ाँच सजिमजित द्वारा बहुमत से भी अजिभजिलजिखत जिकया गया। जिनयमों के जिनयम 9 (6) के सा% पजि:त

   अजिधजिनयम की धारा 6 (1)      इस जिदशा में एक स्पष्र्ट संकेत है।

 [ 146 ई-एच, 148 ए-बी]

3.1 .         अजिधजिनयम और जिनयमों के पर्ावधान एक मबतू संकेत हैं

जिक तदनुसार न्यायाधीश को हर्टाने के जिलए संवैधाजिनक योना

   संजिवधान के अनुच्छेद 124   के खंड (4)  और (5)     के सा% और अनुच्छेद 124 (5)   के तहत अजिधजिनयजिमत

               समान दाजियत्व काननू न्याजियक समीक्षा द्वारा भी सभी ांच को बंद कर देता है हां ांच सजिमजित

     सवसम्मजित से या यहां तक जिक

ाजिहर है, संबंजिधत न्यायाधीश 'नही'ं के जिनष्कष से र्व्ययजि%त नहीं हो सकता है।उसके पक्ष में दोषी और यजिद

    ऐसा जिनष्कष सवसम्मत नहीं है, लेजिकन

बहुमत,      दोषी की असहमत राय का गैर-पर्कर्टीकरण,    सा जिक आवश्यक है

   जिनयमों के जिनयम 9 (6),      यहां तक जिक संसद के जिलए भी,       जिकसी भी संभाजिवत पर्जितबंध को रोकता है।

असहमजित से संबंजिधत न्यायाधीश की पर्जितष्:ा को नुकसान राय और, इसजिलए, उससे कोई वैध जिशकायत

   नहीं हो सकती है

     अज्ञात असहमत राय। इस कारण से,       संबंजिधत न्यायाधीश सवो च्च न्यायालय की जिरपोर्ट [1992] पर्स्तुत

 करता है।

 1  एस सी आर।
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                उस जिस्%जित में न्याजियक समीक्षा के बजिहष्कार के जिखलाफ कोई जिशकायत नहीं हो सकती है। 'दोषी नही'ं के

            जिनष्कष वाली सजिमजित की जिरपोर्ट की जिस्%जित में ऐसी जिस्%जित होने के कारण,       कम से कम उस जिस्%जित में सजिमजित

     के जिलए अजिधजिनयम की धारा 4 (2)    के तहत अध्यक्ष/       अध्यक्ष को पर्स्तुत करने से पहले संबंजिधत
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               न्यायाधीश को अपनी जिरपोर्ट की एक पर्जित पर्स्तुत करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। [ 147 एफ-

एच, 148-डी]

3.2 .         यजिद न्यायाधीश के जिखलाफ कई आरोप बनाए गए हैं और

            उनमें से कुछ के संबंध में जिनष्कष यह है जिक न्यायाधीश 'दोषी'        है बजिक अन्य आरोपों पर जिनष्कष यह है

  जिक न्यायाधीश '  दोषी नही'ं  है,            तो पर्त्येक आरोप पर जिनष्कष के संबंध में ो पजिरणाम सामने आएंगे, वे

उसकी पर्कृजित पर जिनभर करें गे। दसूरे शब्दों में , जिस आरोप के संबंध में न्यायाधीश को 'दोषी नही'ं पाया

 ाता है,      उसके पजिरणाम अजिधजिनयम की धारा 6 (1)     और जिनयमों के जिनयम 9 (6)     के अनुसार होंगे और उन

           आरोपों से संबंजिधत हर्टाने की पर्जिक्रया इस तरह से समाप्त हो ाएगी

           जिकसी न्यायाधीश के जिखलाफ लगाए गए सभी आरोपों के संबंध में '  दोषी नही'ं      के जिनष्कष के मामले में जिकसी

भी आगे की ांच या न्याजियक समीक्षा के अधीन हुए जिबना संकेत जिदया गया। [ 149 बी-डी]

4.                 ब सजिमजित की जिरपोर्ट में जिनष्कष यह है जिक न्यायाधीश जिकसी भी दुर्व्ययवहार के जिलए 'दोषी'  है,  तो

   अजिधजिनयम की धारा 6 (2)              में आदेश जिदया गया है जिक न्यायाधीश को हर्टाने के पर्स्ताव पर जिवचार जिकया

        ाएगा। सदन द्वारा पर्स्तुत सजिमजित की जिरपोर्ट के सा%

धारा 4 (2) के अनुसार और अजिधजिनयम की धारा 4 (3) के तहत इसके समक्ष रखा गया है। जिनष्कष की

     शुद्धता सजिहत गुणों पर पणू जिवचार'             संसद के समक्ष सामगर्ी के आधार पर ांच सजिमजित द्वारा जिकए गए

'दोषी'         पर संसदीय भाग के दौरान जिवचार जिकया ाता है

4.1 .                 ऐसा कोई कारण नहीं है जिक भारत में अपनाई गई संवैधाजिनक योना में संबंजिधत न्यायाधीश को

अवसर नहीं जिदया ाना चाजिहए ब - संसद न्यायाधीश (ांच) अजिधजिनयम, 1968 के तहत गजि:त

  सजिमजित द्वारा 'दोषी'                पाए ाने पर उन्हें हर्टाने के पर्स्ताव पर जिवचार करती है। इस तरह का अवसर

               जिनष्पक्षता की आवश्यकता के अनुरूप है और नागजिरक पजिरणामों वाले जिकसी भी जिनणय के जिलए पर्जिक्रया

                की एक आवश्यक जिवशेषता है। संबंजिधत न्यायाधीश को इस तरह का अवसर देने के तरीके का सर्टीक

जिववरण अध्यक्ष/सभापजित और संसद को तय करना हो सकता है, लेजिकन हमारी संवैधाजिनक योना में स्पष्र्ट

      नादेश है जिक पर्जिक्रया को अपनाया गया

 

 एसएमर्टी। एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई.

                  इस उदे्दश्य के जिलए ऐसी पर्जिक्रया होनी चाजिहए ो न्यायाधीश को हर्टाने के पर्स्ताव पर जिवचार करने के

       जिलए सजिमजित की जिरपोर्ट में जिकए गए 'दोषी'         के जिनष्कष पर संबंजिधत न्यायाधीश के दृजिष्र्टकोण और

जिर्टप्पजिणयों,   यजिद कोई हो,          की संसद के पर्त्येक सदन को उपलब्धता सुजिनजिश्चत करे,   ऐसी पर्जिक्रया ो

             संबंजिधत न्यायाधीश के जिलए जिनष्पक्षता सुजिनजिश्चत करती हो और संबंजिधत न्यायाधीश के जिलए जिनष्पक्षता

  सुजिनजिश्चत करती हो।
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         जिवद्वान न्यायाधीश द्वारा धारण जिकए गए उच्च पद की गजिरमा। [ 162 एफ-ी, 160 ए-बी]

4.2 . इसजिलए, यह संवैधाजिनक योना में जिनजिहत है

  अनुच्छेद 124 (4)   और अनुच्छेद 124 (5)         के तहत अजिधजिनयजिमत काननू में जिकसी न्यायाधीश को हर्टाने

                का पर्ावधान है जिक ब संसद ांच सजिमजित की जिरपोर्ट और उसे उपलब्ध कराई गई अन्य पर्ासंजिगक

                 सामजिगर्यों के सा% जिवचार के जिलए न्यायाधीश को हर्टाने का पर्स्ताव लेती है तो ांच सजिमजित द्वारा अपनी

जिरपोर्ट में द जिकए गए उसके जिखलाफ 'दोषी' के जिनष्कष पर संबंजिधत न्यायाधीश के दृजिष्र्टकोण और

जिर्टप्पजिणयों,   यजिद कोई हो,              का लाभ संसद को भी जिमलना चाजिहए। इस अभ्यास के जिनष्पादन को सक्षम बनाने

            के जिलए और संसद को इस स्तर पर जिरपोर्ट में जिकए गए 'दोषी'        के जिनष्कष के जिखलाफ कारण जिदखाने के

        संबंजिधत न्यायाधीश के अजिधकार को पर्भावी बनाने के जिलए, अध्यक्ष/       अध्यक्ष का यह स्पष्र्ट दाजियत्व है जिक

वह संबंजिधत न्यायाधीश को ांच सजिमजित की जिरपोर्ट की एक पर्जित पर्दान करे, बजिक इसे धारा 4 (2) के

     तहत संसद के समक्ष धारा 4 (3)             के तहत जितनी ल्दी हो सके रखा ाए। इस दृजिष्र्टकोण में पर्ोजिवड का

  लाभ भी है।

               संबंजिधत न्यायाधीश को हर्टाने की पर्जिक्रया के संसदीय भाग के दौरान अपना दृजिष्र्टकोण रखने और उसके

जिखलाफ 'दोषी' पाए ाने पर, यजिद कोई जिर्टप्पणी है, तो उसे पर्स्तुत करने का अवसर देना, जिसके जिलए

                पर्स्ताव पर मतदान करने से पहले संसद द्वारा जिवचार करने के जिलए ांच सजिमजित द्वारा जिकया गया %ा।

   न्यायाधीश को हर्टाना। [ 158 एफ-एच, 159-ए]

4.3 .  यजिद संवैधाजिनक योना,     पजिरकल्पना करती है और एक

ाँच सजिमजित द्वारा अजिभजिलजिखत 'दोषी' के जिनष्कष पर संबंजिधत न्यायाधीश को पद से हर्टाने के जिखलाफ

   कारण जिदखाने का अवसर,                जिसे संसद के समक्ष जिवचार के जिलए रखा ा रहा है और संसद को 'दोषी'  के

                   जिनष्कष को स्वीकार करने का जिनणय लेने से पहले इसे ध्यान में रखना आवश्यक है और संसद द्वारा हर्टाने के

        पर्स्ताव को स्वीकार करके उस पर कारवाई करना आवश्यक है।

हर्टाने की कायवाही को समाप्त करने वाले पर्स्ताव को स्वीकार करने या न करने के जिलए अपेजिक्षत बहुमत,

                   यह इंजिगत करेगा जिक योना में कारण जिदखाने का इस तरह का अवसर अंजितम जिनणय लेने के चरण से पहले

      दोष के अनुजिचत जिनष्कष के जिखलाफ है,           ो केवल न्याजियक समीक्षा के अधीन होना आवश्यक है। स्पष्र्ट

                इरादा यह है जिक ऐसी जिस्%जित में संसद को ही सबसे पहले सवो च्च न्यायालय की जिरपोर्ट (1992)  के पर्श्न

पर जिवचार करना चाजिहए।

 1  एस सी आर।
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                 उस स्तर पर न्याजियक समीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसजिलए है क्योंजिक अजिधजिनयम की धारा

6 (3) के अनुसार दुर्व्ययवहार को तभी साजिबत माना ाता है ब संसद पर्स्ताव को इस तरीके से स्वीकार

 करती है।

   जिनधाजिरत जिकया गया। [ 163 ए-डी]

               संबंजिधत न्यायाधीश के जिलए न्याजियक समीक्षा का उपाय केवल तभी उपलब्ध होता है ब उसके दुर्व्ययवहार

को काननू में 'साजिबत' माना ाता है, न जिक ांच सजिमजित द्वारा जिकए गए 'दोषी' के अनुजिचत जिनष्कष के

जिखलाफ,                  जिस पर संसद द्वारा कारवाई की ा सकती है या नही।ं इस दृजिष्र्टकोण का सम%न करने का एक

                  अन्य कारण यह है जिक जिकसी न्यायाधीश को हर्टाने की कायवाही को नजिहत में ल्द से ल्द समाप्त करने

     की आवश्यकता होती है और इसजिलए,   ांच सजिमजित द्वारा 'दोषी'       के अनुजिचत जिनष्कष के चरण में पर्जिक्रया

में कोई रोक लगाने पर जिवचार नहीं जिकया ाता है। संबंजिधत न्यायाधीश को उस स्तर पर 'दोषी' के उस

                अनुजिचत जिनष्कष के जिखलाफ कारण जिदखाने का अवसर भी उस स्तर पर न्याजियक समीक्षा की आवश्यकता के

         जिबना उसके जिहत की परूी तरह से रक्षा करता है,           सजिमजित के दोषी पाए ाने की संसद की ांच की गंुाइश

   बहुत र्व्ययापक है। [ 163 डी-एफ]

4.4 . इसके जिवपरीत दृजिष्र्टकोण के पजिरणामस्वरूप एक गंभीर जिवसंगजित होगी। अगर

'    सजिमजित द्वारा जिकए गए दोषी'        का जिनष्कष अपने आप में अनुच्छेद 124 (4)     के उदे्दश्य के जिलए 'साजिबत

दुर्व्ययवहार'    के बराबर है,              अगर संसद हर्टाने के पर्स्ताव को स्वीकार नहीं करती है तो जिवसंगत जिस्%जित

            उत्पन्न होगी। इसके बाद। उस जिस्%जित में पर्जिक्रया समाप्त हो ाएगी और '  साजिबत दुर्व्ययवहार'  के जिनष्कष

के बावदू, न्यायाधीश को पद से नहीं हर्टाया ा सकता है। 'साजिबत दुर्व्ययवहार' के जिनष्कष के बावदू

                   हर्टाने की पर्जिक्रया के अंत में ऐसी तीखी जिस्%जित पर योना में कभी जिवचार नहीं जिकया ा सकता %ा और

इसजिलए,            एक ऐसी संरचना ो उस बेतुकी बात का कारण बन सकती है,     उसे त्याग जिदया ाना चाजिहए।

[ 164 डी-ई]

4.5 . भले ही ांच सजिमजित द्वारा जिकए गए 'दोषी' के जिनष्कष की न्याजियक समीक्षा केवल संबंजिधत सीजिमत

    आधारों पर अनुमत हो सकती है।

  वैधाजिनकता के जिलए,               जिफर भी हर्टाने के पर्स्ताव पर जिवचार करते समय संसद की शजिक्त इतनी सीजिमत नहीं

     होगी क्योंजिक संसद उनके अधीन है

सजिमजित द्वारा उसके समक्ष पर्स्तुत संपणू सामगर्ी पर जिवचार करने पर 'दोषी' पाए ाने के बावदू

                  पर्स्ताव को स्वीकार नहीं करने का अजिधकार ो उसे उस सामगर्ी के संभार्व्यय मलू्य में भी ाने में सक्षम

                 बनाता है जिस पर जिनष्कष आधाजिरत है और जिकसी जिदए गए मामले में पर्स्ताव को स्वीकार करने की

                 वांछनीयता का जिनणय करने में सक्षम बनाता है। संसद पर्स्ताव पर मतदान करके जिनणय लेती है और यजिद

वह पर्स्ताव को स्वीकार नहीं करने का जिवकल्प चुनती है तो उसे अपने जिनणय के जिलए कोई कारण देने की

   आवश्यकता नहीं है। [ 163 ी-एच, 164-ए] 117
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 एसएमर्टी। एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई.

            यह मानने का कोई कारण नहीं है जिक संसद ऐसा नहीं करेगी।

जिकसी न्यायाधीश को हर्टाने की पर्जिक्रया में शाजिमल राज्य के जिकसी अन्य अंग या पर्ाजिधकरण से जितनी

   अपेक्षा की ाती है,            उतनी ही पर्जितजिक्रयाशीलता और गंभीरता के सा% संवैधाजिनक योना में अपने

                दाजियत्व का जिनवहन करना। इस पर्जिक्रया में संसद को सौंपी गई शजिक्त की पर्कृजित और जिवस्तार राष्र््टरपजित

                 द्वारा हर्टाने का आदेश देने के बाद तक न्याजियक समीक्षा के बजिहष्करण को इंजिगत करने के जिलए एक

पर्ासंजिगक कारक है, यजिद संसद आवश्यक बहुमत से पर्स्ताव को स्वीकार करती है। सजिमजित द्वारा जिकया

 गया 'दोषी'          का जिनष्कष केवल संसद को अपनी पर्जिक्रया शुरू करने और

         उस जिनष्कष पर काय करें ो अजिधजिनयम की धारा 4        के तहत जिरपोर्ट पर्स्तुत करने के चरण में ,  सबसे अच्छा,

    अस्%ायी और अयोग्य है। [ 164 ए-सी]

4.6 . ऐसा होने पर, संबंजिधत के जिलए न्याजियक समीक्षा का उपाय

          न्यायाधीश को संसद द्वारा पर्स्ताव को स्वीकार करने पर अपने '  साजिबत दुर्व्ययवहार'     के चरण तक पहंुचने के

   बाद ही होना चाजिहए,       ो अजिनवाय रूप से अनुच्छेद 124 (4)       के अनुसार राष्र््टरपजित द्वारा जिदए गए

                जिनष्कासन के आदेश की ओर ले ाता है। संबंजिधत न्यायाधीश द्वारा समय के बीच न्याजियक समीक्षा का

सहारा लें

                 सजिमजित द्वारा ाँच का समापन और राष्र््टरपजित द्वारा हर्टाने का आदेश देना समय से पहले होगा और

                संवैधाजिनक योना में अनुजिचत है। यह जिनमाण संबंजिधत न्यायाधीश के जिहतों की रक्षा करते हुए हर्टाने की

                पर्जिक्रया में शाजिमल सभी उच्च गणमान्य र्व्ययजिक्तयों की भजूिमका को पणू पर्भाव और उजिचत महत्व देता है,

इस बात में संदेह करने का कोई कारण नहीं है जिक उनमें से पर्त्येक संवैधाजिनक योना के तहत अपनी

              भजूिमका और दाजियत्व की सीमा के महत्व के जिलए परूी तरह से ीजिवत होगा। हालाँजिक,   यजिद कोई अवैधता

   तब भी होती है,               तो पर्जिक्रया के अंत में न्याजियक समीक्षा का पर्ावधान पर्जिक्रया को बीच में बाजिधत जिकए

       जिबना इसके सुधार की अनुमजित देता है। [ 164 एफ-एच, 165-ए]

5. न्याजियक समीक्षा जिकसी कारवाई की वैधता जिनधाजिरत करने और उपयुक्त राहत देने के जिलए अदालतों की

       अंतजिनजिहत शजिक्त का पर्योग है और इस पर्कार

                काननू के शासन को बनाए रखें । इस शजिक्त के पर्योग के जिलए आगे जिकसी वैधाजिनक पर्ाजिधकरण की

              आवश्यकता नहीं है ो भारत के संजिवधान द्वारा उच्च न्यायालयों को दी गई है। [ 173 - एफ]

5.1 . आधुजिनक पर्वृजित्त कुछ जिस्%जितयों में सीजिमत सीमाओं के भीतर न्याजियक समीक्षा को स्वीकार करना है,

       भले ही परूी पर्जिक्रया रानीजितक हो क्योंजिक '  रानीजितक पर्श्न जिसद्धांत'     इस पा:्यक्रम की अनुमजित देता

        है। ऐसे मामलों में हां परूी पर्जिक्रया रानीजितक है,        रानीजितक पर्जिक्रया के समापन पर उस हद तक

     न्याजियक समीक्षा पर संदेह नहीं है।
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          ऐसा पर्तीत होता है जिक सवो च्च न्यायालय की जिरपोर्ट [1992]    सम%न करती है। 1   एस सी आर।
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                   सैद्धांजितक रूप से कोई कारण नहीं है जिक भारत में जिकसी न्यायाधीश को हर्टाने की परूी पर्जिक्रया के अंत में

 न्याजियक समीक्षा,             हां यह एक समगर् पर्जिक्रया है जिसका रानीजितक पर्जिक्रया केवल एक जिहस्सा है,

               को रानीजितक पर्जिक्रया सजिहत परूी पर्जिक्रया के समापन के बाद बाहर रखा ा सकता है। [ 184 सी-ई]

     एडम क्लेर्टन पॉवेल बनाम। ॉन डब्ल्यू. मैककॉम[क, 23 एल. एड. 2  डी। 491 : 395 य.ू एस. 486,

संदजिभत।

5.2 .                केवल जिकसी कारवाई का संसदीय अनुमोदन या यहां तक जिक जिकसी बाहरी पर्ाजिधकरण द्वारा एक

       जिरपोर्ट ब इस तरह के अनुमोदन के जिबना,         कारवाई या जिरपोर्ट अपने आप में अपर्भावी है,   तो अनुमेय

           आधारों पर न्याजियक समीक्षा को बाहर करने का पर्भाव नहीं पड़ता है। [ 173 - बी]5.3 .  जिसद्धांत या

                 अजिधकार में यह अनुमान लगाने के जिलए कोई पर्जितबंध नहीं है जिक भारत में अपनाई गई संवैधाजिनक योना

       में जिनष्कष की न्याजियक समीक्षा की गई है।

           के वैधाजिनक भाग के दौरान ांच सजिमजित द्वारा द जिकए गए दोषी

          पर्जिक्रया की अनुमजित नहीं है ब उस अस्%ायी खो को '  जिसद्ध दुर्व्ययवहार'      में पजिरपक्व जिकया ाता है ो

       हर्टाने के क्रम में समाप्त होता है। तक

'    अभी या कभी नही'ं             का न्यायालय में अपील नहीं करता है और ो अजिधक जिदखाई देता है

             संवैधाजिनक योना में सुसंगत यह है जिक अनुमजितयों पर न्याजियक समीक्षासाइबल गर्ाउंड्स अब उपलब्ध

 नहीं है,          लेजिकन हर्टाने के आदेश के बाद पर्जिक्रया के अंत में ,       यजिद वह चरण पहँुच गया है। [ 170 डी-ई]

         संजिवधान अनुमेय आधारों पर न्याजियक समीक्षा से मुक्त है -        ाँच सजिमजित द्वारा दोषी पाए ाने की वैधता

  की ाँच करना

          हर्टाने के जिलए वैधाजिनक पर्जिक्रया के दौरान ो पवूवती  शत है

         में समाप्त होने वाली संसदीय पर्जिक्रया की शुरुआत के जिलए

            के अधीन गजि:त ाँच सजिमजित की जिरपोर्ट में दोषी होने का न्यायाधीश (ांच) अजिधजिनयम, 1968 उपलब्ध

  आधारों पर अनुजे्ञय होगा।

          अध्यक्ष द्वारा हर्टाने का आदेश जिदए ाने के बाद न्याजियक ांच

          संसद द्वारा हर्टाने के पर्स्ताव को स्वीकार करने के अनुसार
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       ाँच सजिमजित की जिरपोर्ट के आधार पर। [ 173 सी-ी]

5.5 . राष्र््टरपजित द्वारा हर्टाए ाने के आदेश के पजिरणामस्वरूप आवश्यकता उत्पन्न होने की जिस्%जित में

      जिवद्वान न्यायाधीश को न्याजियक समीक्षा की उपलब्धता,         र्व्ययापक शजिक्तयों को देखते हुए ऐसा आदेश देने के

      बाद संदेह नहीं जिकया ा सकता है।

     भारत के सवो च्च न्यायालय से। [ 173 - ई] 119

 

 एसएमर्टी। एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई.

5.6 .           यह जिनष्कष संबंजिधत के अजिधकार की पयाप्त रूप से रक्षा करता है।

 न्यायाधीश,               जिनधाजिरत तरीके से शुरू होने के बाद पर्जिक्रया के त्वजिरत समापन को सुजिनजिश्चत करता है और

          इस दृजिष्र्टकोण के सा% सहमत होता है जिक यह योना '       न्यायाधीशों को हर्टाने के जिलए रानीजितक और

      न्याजियक पर्जिक्रयाओं का एक जिववेकपणू जिमशर्ण है,     यह जिवद्वान न्यायाधीश के अजिधकार,   जिहत और गजिरमा

               का संरक्षण सुजिनजिश्चत करता है और पर्जिक्रया में शाजिमल सभी संस्%ानों और कायकताओं की गजिरमा के

                अनुरूप है। इसमें र्व्ययस्त जिनकायों द्वारा पर्जिक्रया में अनावश्यक हस्तके्षप को भी शाजिमल नहीं जिकया गया है

       ो इसमें भाग लेने के जिलए संसद सदस्यों,  अध्यक्ष/       अध्यक्ष और संबंजिधत न्यायाधीश के अलावा उच्च

       न्याजियक अजिधकाजिरयों वाली ांच सजिमजित तक सीजिमत हैं ,        अगर आरोप केवल जिनधाजिरत तरीके से लगाए

                 ाने की अनुमजित दी ाती है तो न्यायाधीश के आचरण की ांच को उजिचत :हराया ा सकता है। [ 170

ई-ी]

 केशव जिसंह, [1965] 1 एस. सी. आर. 413; उप-न्याजियक सजिमजित

      गणनाशीलता वी। भारत संघ और अन्य। , [ 1991 ] 4 एस. सी. सी. 699 एस. पी.   गुप्ता बनाम भारत

संघ, [1981]  सप। एस. सी. सी. 87     रास्%ान राज्य बनाम। भारत संघ, [1978] 1 एस. सी. आर. 1

    और भारत संघ और अनर्.  वी.      एलआरएस द्वारा रघुबीर जिसंह (मृत)  । आजिद, [1989] 2 एस.  सी.  सी.

754, संदजिभत।

      रेजिना वी। इंग्लैंड के जिलए सीमा आयोग, (1983) 1 क्य.ू बी. 600, सी. ए. ;

        नॉजिरं्टघमशायर कंर््टरी काउंजिसल और पयावरण के जिलए राज्य सजिचव,    बरै्डफोर मेर््टरोपॉजिलर्टन काउंजिसल का

      शहर और पयावरण के जिलए राज्य सजिचव, (1986) 1  ए.  सी. 240;     रेजिना बनाम। महामजिहम का

कोषागार,   एक्स पार्टी  स्मेडली, (1986) 1 क्य.ू  बी. 657, सी.  ए. ;      एडम क्लेर्टन पॉवेल बनाम ॉन

डब्ल्य.ू मैककॉम[क 23 एल.
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 एड। 2  डी। 491 ;     सल्लेह अबास बनाम। अब्दुल हाजिमद, 1988 एल. आर.  सी. 25;   बेकर वी। कैर,

369 य.ू एस. 186: 7 एल एड। 2 डी। 663 ( 1962 ) और पॉवेल वी। मैककॉम[क, 395 यएूस 486;

23   एल एड। 2  डी। 491 ( 1969 ) ,  संदजिभत जिकया गया।

हालस्रे्टड एल.     जिरर्टर बनाम संयुक्त राज्य अमेजिरका, 84 सी. सी. एल. एस. 293 , पर्जितजिष्:त।

एच. डब्ल्य.ू आर. वेड, पर्शासजिनक काननू,  छ:ा संस्करण;  रूल बर, मैं

पैचमें र्टः संवैधाजिनक समस्याएं (1973) जिवजिलस, संयुक्त राज्य अमेजिरका का संवैधाजिनक काननू (1936),

संदजिभत।

 डेजिनयल ए. रेज़नेक, "        क्या महाजिभयोग की न्याजियक समीक्षा आ रही है", 60

    अमेजिरकन बार एसोजिसएशन नल 681 (1974);  जिमयाचेल .  गेरहादर््ट, "   महाजिभयोग की संवैधाजिनक

सीमाएँ और इसके जिवकल्प" 68 रे्टक्सास लॉ जिरर्व्यय,ू 1 (1989), का उल्लेख जिकया गया है।

6.         उन जिवचारों में से एक जिसका न्यायालय ने 120    पर जिवचार जिकया है।

 

     सवोच्च न्यायालय की जिरपोर्ट [1992] एस. य.ू पी. 1   एस सी आर।

 अनुच्छेद 136             के तहत एक वैधाजिनक पर्ाजिधकरण को न्यायाजिधकरण के रूप में अजिभजिनधाजिरत करना

            अंजितमता या जिनणायकता है और ऐसे पर्ाजिधकरण द्वारा जिनधारण की बाध्यकारी पर्कृजित है। [ 166 - एच,

167-ए]

6.1 .      सजिमजित द्वारा जिनणयः अ%ात् न्यायाधीश 'दोषी नही'ं है।

 दुर्व्ययवहार,            अकेले अंजितम है क्योंजिक यह कायवाही को समाप्त कर देता है। हालाँजिक,    उस मामले में सजिमजित

   द्वारा जिकए गए '  दोषी नही'ं              के जिनष्कष की न्याजियक समीक्षा की कोई गंुाइश नहीं है। यह पहलू केवल इसी

                 कारण से न्यायाजिधकरण के चजिरतर् को नकारता है। दसूरी जिस्%जित में ब सजिमजित का जिनणय यह है जिक

   न्यायाधीश दुर्व्ययवहार का 'दोषी' है,             तो वह जिनष्कष अनुजिचत है जिस पर संसद द्वारा कारवाई की ा सकती

        है या नहीं भी। सजिमजित द्वारा जिकए गए 'दोषी'           का जिनष्कष संसद द्वारा स्वीकार जिकए ाने के अधीन होने के

             कारण अंजितम नहीं है और इसजिलए जिनणायक नहीं है। यजिद सजिमजित को अनुच्छेद 136    के तहत एक

     न्यायाजिधकरण के रूप में माना ाता है,           तो यह कोई उपयोगी उदे्दश्य परूा नहीं करेगा और इसके

                  पजिरणामस्वरूप यह भी होगा जिक सजिमजित को एक न्यायाजिधकरण के रूप में माना ाएगा यजिद यह पाता है जिक

        न्यायाधीश जिकसी भी दुर्व्ययवहार के जिलए दोषी नहीं है,         लेजिकन यजिद यह पाता है जिक न्यायाधीश जिकसी भी

                 दुर्व्ययवहार के जिलए दोषी है तो इसे न्यायाजिधकरण के रूप में नहीं माना ाएगा। एक न्यायाजिधकरण के रूप

                  में सजिमजित का चजिरतर् उन जिनष्कषो ं पर जिनभर नहीं कर सकता ो अंततः उसके द्वारा द जिकए ाते हैं ।

[ 168 सी-एफ]
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6.2 .  वास्तव में ,      ांच सजिमजित की जिरपोर्ट जिसमें एक

यह जिनष्कष जिनकालना जिक न्यायाधीश दुर्व्ययवहार का दोषी है, उसे हर्टाने के जिलए पुनरीक्षण की पर्कृजित का

है,                 जिस पर संसद द्वारा एक वजिरष्: न्यायाधीश को हर्टाने के जिलए संजिवधान में जिनधाजिरत पर्जिक्रया के

              अनुसार हर्टाने के पर्स्ताव पर जिवचार करते समय कारवाई की ा सकती है या नही,ं    ो न्यायाधीश के

               जिनधाजिरत कायकाल को कम करने का एकमातर् तरीका है। न्यायाधीश के दुर्व्ययवहार को अजिधजिनयम की धारा

6 (3) के अनुसार केवल तभी 'साजिबत माना ाता है' ब पर्स्ताव संसद द्वारा स्वीकार जिकया ाता है और

      अन्य%ा नही।ं सजिमजित द्वारा जिकए गए 'दोषी'           का जिनष्कष अपने आप में वह पजिरणाम नहीं लाता है। जिनष्कष

      की जिनधारक पर्कृजित का एक आवश्यक परीक्षण,         न्यायाजिधकरण की एक जिवशेषता का अभाव है। दो

                  जिवरोजिधयों के बीच जिकसी भी जिववाद या जिववाद की अनुपजिस्%जित की परीक्षा भी इस तक को नकारती है जिक

सजिमजित इस उदे्दश्य के जिलए एक न्यायाजिधकरण है अनुच्छेद 136।

[ 169 ए-बी, 168 ी-एच]

 6.3 .           अजिधजिनयम और जिनयमों के पर्ावधानों को ध्यान में रखते हुए और

               जिवशेष रूप से यह तथ्य जिक कॉम के एक सदस्य द्वारा द जिकए गए कुछ जिनष्कष

दी गई पजिरजिस्%जितयों में सजिमजित का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है और

           सजिमजित द्वारा अजिभजिलजिखत जिनष्कष जिक न्यायाधीश जिकसी भी दुर्व्ययवहार का दोषी है,    अंजितम और जिनणायक

 नहीं है,     यह काननूी रूप से 121     के जिलए अनुमेय नहीं है।

 

  एसएमर्टी। एस.  रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई.

       अजिभजिनधाजिरत करें जिक सजिमजित संजिवधान के अनुच्छेद 136      के तहत एक न्यायाजिधकरण है। [ 169 एफ-ी]

        सवंत शुगर जिमल्स जिलजिमरे्टड बनाम लक्ष्मीचंद और ओआरएस। , [ 1963 ] सप. 1

एस. सी. आर. 242;          मीनाक्षी जिमल्स जिलजिमरे्टड के कमचारी बनाम मीनाक्षी जिमल्स जिलजिमरे्टड और अनर्. ,

. र्टी. (1992) 3 एस. सी. 446      और देव जिसंह और अन्य। वी. पंीयक,   पंाब और हजिरयाणा

     उच्च न्यायालय और अन्य। , [ 1987 ] 2 एस. सी. आर. 1005    पर भरोसा जिकया गया।

        भारत बैंक जिलजिमरे्टड बनाम। भारत बैंक जिलजिमरे्टड के कमचारी, [1950]

एस. सी. आर. 459          दुगा शंकर मेहता बनाम। :ाकुर रघुरा जिसंह और अन्य। , [ 1955 ] 1 एस. सी.

आर. 267 और भारत-      चीन स्र्टीम नेजिवगेशन कंपनी। जिलजिमरे्टड वी.  सीत जिसंह,
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[ 1964 ] 6 एस. सी. आर. 594, संदजिभत।

पर्जित कासलीवाल, । (सहमत)

1.             पर्जितजिलजिप की आपजूित के जिलए अजिधजिनयम या जिनयमों में कोई पर्ावधान नहीं है

                संसद के समक्ष जिरपोर्ट रखने के जिलए अध्यक्ष को जिरपोर्ट भेने से पहले ांच सजिमजित द्वारा संबंजिधत

         न्यायाधीश को। अजिधजिनयम और जिनयमों और संजिवधान की योना में ,       ांच सजिमजित को उस स्तर पर

न्याजियक समीक्षा की मांग के जिलए न्यायाधीश को जिरपोर्ट पर्स्तुत करने का कोई जिनदIश नहीं जिदया ा

          सकता है ब ांच पहले ही परूी हो चुकी हो। [ 199 - डी, 205-ई]

2.            न्याजियक समीक्षा का अजिधकार जिकसी के अधीन उभरता हुआ अजिधकार नहीं है।

                 पर्ाकृजितक न्याय का जिसद्धांत। इसे ऑडी अल्र्टरम पार्टIम के जिनयम के बराबर नहीं माना ा सकता है।

न्याजियक समीक्षा का अजिधकार अपने आप में एक अजिधकार है ो केवल सीजिमत अनुमेय आधारों पर

               उपलब्ध है। न्याजियक समीक्षा की मांग करने का अजिधकार पर्त्येक र्व्ययजिक्तगत मामले के तथ्यों पर जिनभर

                  करता है और कई कारकों पर जिनभर करेगा जिनकी ांच जिवशेष आदेश या कारवाई को चुनौती देने से पहले

                की ानी चाजिहए। पर्ाकृजितक न्याय के जिकसी भी जिसद्धांत के उल्लंघन के आधार पर काननू के अमतू

पर्स्ताव के रूप में न्याजियक समीक्षा की कोई मांग नहीं हो सकती है। इस आधार पर कोई जिनदIश नहीं मांगा

                 ा सकता है जिक यजिद जिरपोर्ट की पर्जित अध्यक्ष को भेने से पहले पर्दान नहीं की ाती है,   तो जिवद्वान

                 न्यायाधीश के पास बाद के चरण में न्याजियक समीक्षा का कोई उपाय नहीं बचेगा। अध्यक्ष को भेने से

                    पहले ांच जिरपोर्ट की पर्जित न देने में न तो पर्ाकृजितक न्याय के जिकसी जिसद्धांत का उल्लंघन होता है और न

ही जिकसी संवैधाजिनक या वैधाजिनक पर्ावधान का उल्लंघन होता है। [ 203 बी-ई]

2.1 .                 यह न्यायालय जिकसी भी पर्ाजिधकरण को तब तक कोई आदेश नहीं दे सकता ब तक जिक सवो च्च

   न्यायालय की जिरपोर्ट [1992] एस. य.ू पी.  न हो।

 1  एस सी आर।
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                 यह जिदखाया ा सकता है जिक ऐसा पर्ाजिधकरण क़ाननू या संवैधाजिनक दाजियत्व के जिकसी भी पर्ावधान का

     उल्लंघन कर रहा है। इस पर्कार,             भले ही यह माना ाए जिक सजिमजित न्याजियक समीक्षा में इस न्यायालय की

         अजिधकाजिरता के जिलए उत्तरदायी एक वैधाजिनक काय कर रही है,        यह जिदखाया ाना चाजिहए जिक यह जिकसी भी

                जिनयम या काननू का उल्लंघन कर रही है। वतमान मामले में ांच सजिमजित अपने काननूी कतर्व्यय का पालन

                    कर रही है और अध्यक्ष को जिरपोर्ट भेने के वैधाजिनक दाजियत्व को परूा कर रही है और इस तरह सजिमजित की

                   ओर से ऐसी काननूी कारवाई में देरी करने या कोई बाधा डालने के जिलए कोई आदेश या जिनदIश नहीं जिदया

   ा सकता है। [ 203 एफ-ी]
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3.        वतमान में संबंजिधत न्यायाधीश को सुनवाई का अजिधकार

काननू की योना केवल दो पर्ाजिधकरणों के सामने उत्पन्न हो सकती है। एक ाँच सजिमजित के समक्ष और

              दसूरा संसद के समक्ष। हाँ तक ांच सजिमजित के समक्ष सुनवाई के अवसर का संबंध है, पर्ावधान स्पष्र्ट

                रूप से दशाते हैं जिक न्यायाधीश को उसके जिखलाफ बनाए गए आरोपों को चुनौती देने के सा%-  सा% जिकसी

                   भी गवाह से जिरह करने और बचाव में जिकसी भी साक्षय का नेतृत्व करने के संबंध में सुनवाई का परूा

अवसर जिदया ाता है।

 [ 201 - ई, 202 ए-बी]

3.1 .              इसमें कोई संदेह नहीं है जिक संसद अपना रास्ता अपनाने के जिलए स्वतंतर् है

      पर्स्ताव पर जिवचार करते समय पर्जिक्रया,         लेजिकन केवल उसी को सजिमजित की जिरपोर्ट के जिखलाफ न्याजियक

समीक्षा की मांग के आधार के रूप में नहीं जिलया ा सकता है। संसद द्वारा जिवद्वान न्यायाधीश के जिखलाफ

                 कोई कारवाई करने से पहले सुनवाई का कोई अवसर नहीं देने का सवाल संसद द्वारा न्यायाधीश के जिखलाफ

                  कोई जिनणय लेने के बाद ही उ: सकता है। पर्ाकृजितक न्याय के जिसद्धांत के उल्लंघन पर आधाजिरत जिकसी भी

                  तक पर इस धारणा पर जिवचार नहीं जिकया ा सकता है जिक संसद ऐसी पर्जिक्रया अपना सकती है ो

पर्ाकृजितक न्याय के जिसद्धांतों का उल्लंघन हो। इस पर्कार, यजिद संसद द्वारा पर्ाकृजितक न्याय के जिकसी भी

                 जिसद्धांत के कजि%त उल्लंघन के आधार पर जिरपोर्ट की पर्जित पर्दान करने के जिलए कोई जिनदIश मांगा ा रहा

है,                     तो इसका कोई औजिचत्य नहीं है और यह इस मुदे्द का पवू जिनणय लेना और इस तरह की राहत के जिलए

            कोई नीवं या आधार रखे जिबना जिकसी उपाय की भजिवष्यवाणी करना होगा। [ 202 सी-एफ]

4. इस मामले में परूी संवैधाजिनक योना से पता चलता है जिक

               संसद को न्यायपाजिलका की स्वतंतर्ता और गजिरमा पर परूा भरोसा %ा। ाँच केवल उच्च न्याजियक

                   अजिधकाजिरयों से बनी ाँच सजिमजित पर छोड़ दी गई है। ऐसी सजिमजित के दोषी नहीं होने का जिनष्कष देने के

 मामले में ,                   इसे अंजितम माना गया है और एक मौन जिदया गया है और पर्स्ताव पर आगे कोई चचा नहीं की

गई है। यह केवल ाँच 123 द्वारा द जिकए गए दोषी पाए ाने के मामले में है।

 

  एसएमर्टी। एस.  रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई.

                  सजिमजित ने कहा जिक आगे के जिवचार के जिलए पर्स्ताव पर जिवचार करने की आवश्यकता है। न्यायपाजिलका की

                  स्वतंतर्ता सजिहत र्व्ययापक लोक जिहत में इस तरह के मामले में ांच सजिमजित द्वारा दोषी के इस तरह के

                   जिनष्कष को द करने के बाद और इस स्तर पर न्याजियक समीक्षा के माध्यम से ऐसी जिरपोर्ट को चुनौती देने

       की अनुमजित देने में कोई देरी नहीं होगी।

1992(8) eILR(PAT) SC 1



              उजिचत है। ाँच सजिमजित द्वारा संबंजिधत न्यायाधीश के जिखलाफ दोषी पाए ाने के मामले को,   यजिद कोई हो,

द करने के बाद आगे के जिलए छोड़ जिदया ाना चाजिहए।संसद द्वारा जिवचार। [ 205 ी-एच, 206-ए]

5.           आरोपों पर सजिमजित द्वारा द जिकए गए दोषी का जिनष्कष है

                  जिनणायक और अंजितम नहीं है और संसद अभी भी यह मान सकती है जिक संबंजिधत न्यायाधीश के जिखलाफ

                  लगाए गए आरोप दुर्व्ययवहार के बराबर नहीं हैं और पर्स्ताव को स्वीकार नहीं करने का जिनणय ले सकती है।

दसूरी ओर, यजिद न्याजियक समीक्षा के दौरान यह न्यायालय द्वारा द जिकए गए ऐसे जिनष्कषो ं को मंरूी देता

    है या पुजिष्र्ट करता है

                ाँच सजिमजित इस न्यायालय का जिनणय होने के कारण संसद के जिलए बाध्यकारी होगी। उस जिस्%जित में , संसद

                 के जिलए एक अलग दृजिष्र्टकोण रखना संभव नहीं होगा और यह योना के ढांचे में एक अजितजिरक्त संवैधाजिनक

हस्तके्षप होगा। एक अन्य मामले में न्याजियक समीक्षा के दौरान यह न्यायालय ांच सजिमजित द्वारा की गई

                   परूी कायवाही को रद्द करने के जिनष्कष पर आ सकता है और उससे एक नई ांच कराने की मांग कर सकता

 है। [ 204 सी-डी]

 6.          ांच सजिमजित का ीवन और अजिस्तत्व जिनयमों के जिनयम 9 (2) (सी)   में जिनधाजिरत 3  महीने की अवजिध

के सा% या ब तक अध्यक्ष उपरोक्त जिनयम के परंतुक के तहत पयाप्त कारण के जिलए समय नहीं बढ़ाता है,

  तब तक सह-         समाप्त होता है। इस अवजिध के समाप्त होने के बाद,         सजिमजित काय करना बंद कर देती है और न

                तो यह न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय ांच सजिमजित के जिनष्कषो ं की न्याजियक समीक्षा के

            अभ्यास में इस अवजिध को बढ़ा सकता है। वैधाजिनक जिनयमों में ही 3        महीने की अवजिध तय की गई है और

अकेले अध्यक्ष को पयाप्त कारण के जिलए ऐसी अवजिध बढ़ाने के जिलए अजिधकृत जिकया गया है। यह

                   न्यायालय ऐसी अवजिध नहीं बढ़ा सकता है और न ही अध्यक्ष को ऐसा करने के जिलए कोई जिनदIश दे सकता

है,                    और मामले को नई ांच के जिलए भेने या मामले को लंजिबत रखने का कोई पर्यास तब तक नहीं कर

                 सकता है ब तक जिक संबंजिधत न्यायाधीश न्याजियक समीक्षा के माध्यम से जिरपोर्ट को चुनौती देने या मामले

को न्याजियक समीक्षा के अभ्यास के तहत जिनणय के जिलए लंजिबत रखने का फैसला नहीं करता है।

                 अवजिध अनुमत नहीं है और अपर्त्यक्ष तरीके से नहीं जिकया ा सकता है जिसे सीधे नहीं जिकया ा सकता

               है। इस न्यायालय के पास वैधाजिनक जिनयमों के स्पष्र्ट पर्ावधानों के अनुसार न्याजियक आदेश द्वारा ांच

         सजिमजित के कायकाल को बढ़ाने की कोई शजिक्त नहीं है।

 [ 204 ई-एच, 205-ए]    सवोच्च न्यायालय जिरपोर्ट [1992] सम%न। 1   एस सी आर।
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 7.               हाँ तक संसद में कायवाही के समापन के बाद के चरण का संबंध है,     न्याजियक समीक्षा का उपाय

   हमेशा उपलब्ध रहता है,              ो जिनजिश्चत रूप से उस समय सामने आने वाले मामले के तथ्यों और
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              पजिरजिस्%जितयों पर जिनभर करेगा और न्याजियक समीक्षा के मान्यता पर्ाप्त अनुमेय आधारों के अधीन होगा,

[205 ई-एफ]

8.    ाँच सजिमजित की शजिक्तयाँ,            कतर्व्यय और काय अजिधजिनयम के पर्ावधानों के तहत जिनधाजिरत जिकए गए हैं

      और उच्च न्याजियक जिनकायों से बने हैं ।

                मौजिखक और दस्तावेी साक्षय के आधार पर संबंजिधत न्यायाधीश को अवसर देने के बाद अपने जिनष्कष को

द करने वाले अजिधकाजिरयों की तुलना जिकसी लोक सेवक के संबंध में दंड पर्जिक्रया संजिहता की धारा 197

               के तहत जिकसी कायकारी पर्ाजिधकारी द्वारा दी गई मंरूी से नहीं की ा सकती है। [ 204 ए-बी]

9.    न्याजियक वाबदेही पर उप-              सजिमजित के मामले में वतमान मामले में उ:ाया गया जिववाद मुद्दा नहीं %ा और

                 उस मामले में न्यायालय सदन के जिवचार के जिलए अध्यक्ष द्वारा पर्स्ताव पर जिवचार करने के चरण और

लोकसभा के जिवघर्टन पर ऐसे पर्स्ताव के भाग्य से संबंजिधत %ा। [ 200 डी-ई]

उप-    न्याजियक वाबदेही सजिमजित v.      भारत संघ और अन्य। ,  [  1991 ]  4  एस.  सी.  सी.  699  ने

समझाया।

 पर के. रामास्वामी, . (असहमजित)

1. न्यायाधीश जिरपोर्ट की एक पर्जित की आपजूित का हकदार है और सजिमजित एक उच्च वैधाजिनक होने के

कारण,          न्यायालय जिस्%जित को बनाए रख सकता है। सजिमजित के जिवचार में ,     जिवद्वत न्यायाधीश को जिरपोर्ट की

            पर्जित पर्दान करने का अनुरोध करें । इसका सहवती  यह होगा जिक जिवद्वान न्यायाधीश

               जिनणय लेने और उस पर कारवाई करने के जिलए सोचने के जिलए समय चाजिहए। ज़रूरतें वास्तव में ,  सजिमजित से

अनुरोध जिकया ाना चाजिहए जिक वह अपनी पर्स्तुजित को रोक दे

 2.                  जिवधाजियका ने स्वयं उन जिनष्कषो ं के बीच अंतर जिकया है ो अपराध या दोषमुजिक्त के जिनष्कष को द

          करने से पर्वाजिहत होंगे। और पवू रानीजितक पर्जिक्रया के अधीन है,   जिवपरीत के सा%

                तीसरे सदस्य का पता लगाना लेजिकन बाद के मामले में यह जिनणायक है। सा जिक आयोजित जिकया गया

हैउप-न्याजियक वाबदेही के मामले पर सजिमजित, कोई और कदम आधाजिरत नहीं

         इस पर जिवचार जिकया ाना चाजिहए। दसूरे शब्दों में ,   यह पर्जितरक्षा है

      जिकसी भी जिहस्से से हमले से,     ब खुद संसद भी 125

 

 एसएमर्टी। एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई.

          उस पर्श्न में ाने से मना जिकया गया %ा। [ 216 डी-एफ]
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2.1 . धारा 6 (1)   के पर्वतन द्वारा,    यजिद सजिमजित की जिरपोर्ट

इसमें यह जिनष्कष शाजिमल है जिक न्यायाधीश दुर्व्ययवहार का दोषी नहीं है या जिकसी असम%ता से पीजिड़त नहीं

है,                    तो दोनों में से जिकसी में भी आगे कोई कदम नहीं उ:ाया ाना चाजिहए।जिरपोर्ट के संबंध में संसद का सदन

                 और एक जिवधायी अजिनवायता है जिक संसद के जिकसी भी सदन में लंजिबत पर्स्ताव को आगे नहीं बढ़ाया

   ाएगा। दसूरे शब्दों में ,          गजित समाप्त हो ाती है। पजिरणाम की पजिरकल्पना जिनयम 9 (4)     में भी की गई है।

इस पर्कार 'दोषी नही'ं, दसूरे शब्दों में , अजिधकांश सदस्यों द्वारा कजि%त दुर्व्ययवहार या अक्षमता से

'दोषमुजिक्त'                के जिनष्कष को जिनणायक माना ाता है और इसे गुप्त रखा ाना चाजिहए और आवश्यक

           जिनजिहता% से इसे न्याजियक समीक्षा से बाहर रखा ाना चाजिहए। इसका कारण।

       यह स्पष्र्ट है जिक एक उच्च न्याजियक जिनकाय,          एक अंजितम मध्यस्% के जिनष्कष का सम्मान जिकया ाना

चाजिहए; इसे अंजितम रूप जिदया ाना चाजिहए और इसके सा% छेड़छाड़ नहीं की ानी चाजिहए। समान रूप

              से अल्पमत के दृजिष्र्टकोण का भी पर्कर्टीकरण न केवल न्यायाधीश की पर्जितष्:ा को पर्भाजिवत करेगा,

 बजिल्क गैर-               पर्कर्टीकरण जिकसी भी जिहस्से से संपाजिश्वक हमले या जिकसी तीसरे पक्ष द्वारा सवाल जिकए ाने

                    वाले दाजियत्व को भी रोक देगा। न तो संसद के सदस्यों और न ही जिकसी को सजिमजित द्वारा की गई ांच में

न्यायाधीश के जिखलाफ भाग लेने और साक्षय का नेतृत्व करने का अजिधकार या अजिधकार है। एक आवश्यक

                पजिरणाम के रूप में कोई भी न्यायाधीश को आरोप से मुक्त करते हुए सजिमजित द्वारा द '  दोषी नही'ं  के

         जिनष्कषो ं की शुद्धता पर आके्षप करने का हकदार है। [ 214 ी-एच, 215-ए, 216 बी-डी]

2.2 .  इस पर्कार,       यजिद सजिमजित सवसम्मजित से या बहुमत से,

यह पाते हुए जिक जिवद्वान न्यायाधीश दुर्व्ययवहार का 'दोषी नही'ं है, जिनष्कष शांत हो ाता है और जिनणायक

               होता है। रानीजितक पर्जिक्रया के अनुसार लंजिबत पर्स्ताव को आगे नहीं बढ़ाया ाना चाजिहए और इसे

     जिनरस्त कर जिदया ाना चाजिहए। 'अपराध'          का अल्पमत जिनष्कष गुप्त रहना चाजिहए और जिकसी को भी

                  दोषमुजिक्त की जिरपोर्ट तक पहँुचने या सजिमजित द्वारा द जिकए गए दोषी नहीं होने के जिनष्कष की शुद्धता पर

हमला करने का अजिधकार नहीं होना चाजिहए। जिरपोर्ट की आपजूित करने की आवश्यकता को समाप्त कर जिदया

  गया है। [ 223 - डी]

         दसूरी ओर यजिद सजिमजित या तो सवसम्मजित से या पर्जित

 बहुमत '     जिसद्ध दुर्व्ययवहार के जिलए दोषी'    का जिनष्कष जिनकालता है,       केवल उस जिहस्से को अजिधजिनयम और

जिनयमों के संदभ में संसद के पर्त्येक सदन के पर्टल पर 'दोषी नही'ं के अल्पमत के जिवचारों के सा% रखा

               ाना चाजिहए और न्यायाधीश को हर्टाने के जिलए रानीजितक पर्जिक्रया शुरू हो ाएगी। वह जिरपोर्ट जिवद्वान

             न्यायाधीश के जिलए पर्जितकूल है। जिबना यह ाने जिक जिरपोर्ट की सामगर्ी क्या है; 126    के जिनष्कषो ं के

    सम%न में तक गलत साजिबत हुआ
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    सवोच्च न्यायालय की जिरपोर्ट [1992] एस. य.ू पी. 1   एस सी आर।

जिनणय लेने की पर्जिक्रया में र्व्ययवहार या अन्य अवैधता, एक पक्ष

             काननूी उपचार से वंजिचत नहीं जिकया ा सकता है। सामगर्ी की आपजूित के जिबना,     काननूी चोर्ट की नीवं,

            न्यायाधीश पयाप्त रूप से और पर्भावी ढंग से अनुरोध नहीं कर सकता है,      साजिबत नहीं कर सकता है और

                जिनष्कष आजिद की गलतता का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। जिवद्वान न्यायाधीश सदन के पर्टल पर उपचार

का लाभ उ:ाने का जिवकल्प चुन सकता है। संसद। लेजिकन जिरपोर्ट की आपजूित न होने से पर्ाकृजितक न्याय के

           जिसद्धांतों का उल्लंघन होगा। यह न्याजियक पर्जिक्रया के जिलए अजिभशाप है। द.    अल्पसंख्यक सदस्य के

'अपराध'          के जिनष्कष की जिरपोर्ट की गोपनीयता की रक्षा करना है

           न्यायाधीश लेजिकन ब अपराध का जिनष्कष न्यायाधीश पर पर्जितकूल पर्भाव डालता है,   तो गोपनीयता के

अनुरोध पर इसे अस्वीकार नहीं जिकया ा सकता है। इसजिलए, जिवद्वान न्यायाधीश जिरपोर्ट की एक पर्जित का

  हकदार है। [ 223 ई-एफ, 224 ए-डी]

3.           पर्त्येक अजिधकार अपने सा% जिनवारण के जिलए आनुषंजिगक उपाय रखता है

             चोर्ट लगी है। जिनजिववाद रूप से और जिनष्पक्षता में एक तथ्य के रूप में ,     न्यायाधीश न्याजियक समीक्षा का

हकदार है। जिववाद का के्षतर् यह है जिक क्या संसद ने जिवचार के जिलए पर्स्ताव को पहले जिलया %ा या

        राष्र््टरपजित द्वारा पाजिरत जिकए ाने के बाद अनुच्छेद 124 (4)        के तहत हर्टाने का आदेश। वह चरण केवल

                तभी जिनधाजिरत होगा ब जिवद्वान न्यायाधीश ने न्याजियक समीक्षा की मांग करने का जिवकल्प चुना हो। यह

           तभी सामने आएगा ब उसे जिरपोर्ट की एक पर्जित पर्दान की ाएगी।

[ 223 - ी, 224-ए]

          तुन दातो हाी मोहनद सल्लाह जिबन अबुस बनाम। ताम शर्ी दातो, 1988

एल.  आर.  सी. 25;    पॉवेल बनाम। मैककॉमैक, [1937] 395  य.ू  एस. 486;   हालस्रे्टड एल.  जिरर्टर

 बनाम। य.ू एस., 84   दावा न्यायालय 293    और जिरर्टर बनाम। य.ू एस., 300 य.ू एस. 663, संदजिभत।

राउल बर, महाजिभयोगः संवैधाजिनक समस्याएं, (1973);

 महाजिभयोग पर काला;   लॉरें स नाजित,    अमेजिरकी संवैधाजिनक काननू,  1988    दज्िवतीय संस्करण। ;

मानपतर्,  संवैधाजिनक काननू, 1991-92, संदजिभत।

एस. ए.  डी जिस्म%, "      औपजिनवेजिशक न्यायाधीशों द्वारा पद का कायकाल" 16  आधुजिनक काननू

समीक्षा 502 (1974); डैजिनयल ए. रेज़नेक, "महाजिभयोग आने की न्याजियक समीक्षा है" 60 अमेजिरकन

  बार एसोजिसएशन नल, 681 (1974);  जिमयाचेल . गेरहड्र्ट, "     महाजिभयोग की संवैधाजिनक सीमाएँ और

इसके जिवकल्प" 68    रे्टक्सास लॉ जिरर्व्ययू 1 (1989),     का उल्लेख जिकया गया है।

4.       सारतः दुर्व्ययवहार की ाँच और पर्माण या
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        अजिधजिनयम और जिनयमों के सा% पजि:त अनुच्छेद 124 (5)     के तहत एक न्यायाधीश की अक्षमता; संसद

के पर्त्येक सदन द्वारा आवश्यक द्वारा समजि%त संबोधन

       राष्र््टरपजित द्वारा न्यायाधीश का बहुमत और जिनष्कासन 127     द्वारा आवश्यक न्याजियक आचरण और उत्साह

             को पुनी जिवत करने और परे्जिरत करने के जिलए एक अनुशासनात्मक उपाय के समान है।

 एसएमर्टी। एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई.

                काननू की सवो च्चता का दावा जिक न्यायाधीश भी काननू के अधीन होगा। न्यायाधीश एक संवैधाजिनक पद

    पर होता है। अनुच्छेद 124 (5)          ने अक्षमता से पीजिड़त एक गलती करने वाले न्यायाधीश या न्यायाधीश

                को हर्टाने के जिलए न्याजियक और रानीजितक दलाली का एक संयोन तैयार जिकया। सजिमजित द्वारा अध्यक्ष को

                 इस जिनष्कष के सा% पर्स्तुत की गई जिरपोर्ट जिक कजि%त दुर्व्ययवहार साजिबत हो गया है और न्यायाधीश को

      साजिबत दुर्व्ययवहार का दोषी पाया गया है,        नई सामगर्ी का ग:न करती है। एक अध-   न्याजियक मामले में ,

            यजिद अपराधी को उसके जिखलाफ सामगर्ी की ानकारी से वंजिचत जिकया ा रहा है,   हालांजिक इसका लाभ

            अपने जिनष्कष पर पहंुचने के मामले में दंडक पर्ाजिधकरण को जिदया गया %ा।

        यह पर्ाकृजितक न्याय के जिनयमों का उल्लंघन है। हालाँजिक,       जिवधानमंडल इन जिसद्धांतों के संचालन को स्पष्र्ट

         रूप से या जिनजिहत रूप से बाहर कर सकता है, लेजिकन

      बहुत अजिधक बजिहष्करण के अभाव में ,          पर्ाकृजितक न्याय के जिसद्धांतों का पालन करना होगा। दुर्व्ययवहार या

    असम%ता के अपराध का जिनष्कष,     जिससे न्यायाधीश पीजिड़त है,        पद की बरामदगी के अलावा समा में

                पर्जितष्:ा के नुकसान के नागजिरक पजिरणामों के सा% दौरा करेगा। अब यह तय काननू है जिक पर्ाकृजितक न्याय

     के जिसद्धांत संजिवधान के अनुच्छेद 14        के तहत पजिरकजिल्पत न्यायपणू और जिनष्पक्ष पर्जिक्रया की संवैधाजिनक

      राष्र््टरीय योना का एक अजिभन्न अंग हैं । [ 221 एफ-ी, 222 ी-एच, 223 ए-सी]

    भारत संघ बनाम। एच. सी. गोयल, [1964] 4 एस. सी. आर. 718;   भारत संघ और

  ओआरएस। वी.  मोहम्मद.   रमान खान, [1991] 1  एस.  सी.  सी. 588;    महरुल इस्लाम हाश्मी

        बनाम। उत्तर पर्देश और उत्तर पर्देश का राज्य , [ 1979 ] 4 एस. सी. सी. 537   और मोजिहंदर जिसंह

   जिगल और अनर्। वी.        मुख्य चुनाव आयुक्त नई जिदल्ली और अन्य। , [ 1978 ] 2 एस. सी. आर. 272

  पर भरोसा जिकया।

               अजिभधारणा यह होनी चाजिहए जिक यह क़ाननू का सृन होना चाजिहए और राज्य को न्यायाजिधकरण को

       न्याजियक समीक्षा की अपनी अंतजिनजिहत शजिक्त सौंपनी चाजिहए;       जिकसी जिदए गए मामले में जिकसी न्यायालय

                    के सभी या कुछ अंश उपजिस्%त हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं । न्यायाजिधकरण को पक्षों के बीच जिववाद

     का फैसला करना चाजिहए इसके समक्ष,       पक्षकारों को उजिचत अवसर देने के बाद,    जिनष्पक्ष खेल और पर्ाकृजितक

                 न्याय के जिसद्धांतों के अनुरूप। यह आवश्यक नहीं है जिक पर्ोजिपर्यो वीगर इसे लागू करने योग्य हो। केवल
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         यह तथ्य जिक यह आगे के आदेशों के अधीन है,           जिनणय या उसके तहत द जिकए गए जिनष्कषो ं के पर्भाव को

दरू नहीं करता है। [ 220 डी-ई]

5.1 .         सजिमजित को काननूी रूप से पर्स्तुत सवो च्च न्यायालय जिरपोर्ट [1992] एस. य.ू पी. पी.  के अनुसार

            आरोपों के सबतू या अस्वीकृजित पर जिनणय लेने का अजिधकार जिदया गया है।

 1  एस सी आर।

 128

       न्यायाधीश और अजिधवक्ता को सुनने के बाद। '     जिसद्ध अपराध या दोषी नही'ं       के जिववाद पर जिनणय लेने के

         अलावा सजिमजित का कोई अन्य काय नहीं है। जिनयम 6    के संचालन द्वारा सजिमजित,    साक्षय पर जिवचार करने

 और '     उजिचत संदेह से परे पर्माण'      के मानक को लागू करने पर,       यह जिनष्कष जिनकाल सकती है जिक दुर्व्ययवहार

               या अक्षमता साजिबत या गलत साजिबत हुई है। अकेले अपराध का पता लगाना रानीजितक पर्जिक्रया के

            अधीन है। अतः ाँच सजिमजित एक उच्च न्याजियक जिनकाय या पर्ाजिधकरण है। [ 221 सी-डी]

भारत-        चीन स्र्टीम नेजिवगेशन कंपनी जिलजिमरे्टड बनाम सीत जिसंह,     एजिडशनल। कस्र्टम और ओआरएस के

 कलेक्र्टर। , [ 1964 ] 6 एस. सी. आर. 594   भारत बैंक जिलजिमरे्टड,  जिदल्ली बनाम.   भारत बैंक जिलजिमरे्टड,

 जिदल्ली [1950] एस. सी. आर. 495  के कमचारी; संबद्ध

    सीमें र्ट कंपनी जिलजिमरे्टड बनाम पी. एन.   शमा और अनर्. , [ 1965 ] 2 एस. सी. आर. 366  दुगा शंकर

       महता बनाम। :ाकुर रघुरा जिसंह और अन्य। , [ 1955 ] 1 एस.  सी.  आर. 267    और देव जिसंह और

 अन्य। वी.  पंीयक,         पंाब और हजिरयाणा उच्च न्यायालय और अन्य। , [ 1987 ] 2 एस.  सी.  आर.

1005, संदजिभत।

6.         जिस क्षण सजिमजित द्वारा जिरपोर्ट पर हस्ताक्षर जिकए गए,         वह वास्तव में संसद का दस्तावे नहीं बन गया,

 लेजिकन बअध्यक्ष/   सभापजित या दोनों,    सा भी मामला हो,         जिरपोर्ट को संसद के पर्त्येक सदन के पर्टल पर

      साक्षय और पर्स्ताव के सा% जिनयम 16         में जिनधाजिरत तरीके से रखने का कारण बनते हैं ,    यह संसद का

      दस्तावे बन ाता है। तब तक अध्यक्ष/        सभापजित अजिधजिनयम के तहत दस्तावेज़ को अपनी वैधाजिनक

    क्षमता में रखते हैं । [ 218 ए-बी]

  मौजिलक न्यायजिनणयः 1992    की जिलजिखत याजिचका (जिसजिवल) सं. 514।

       याजिचकाकता की ओर से कजिपल जिसब्बल और रंीत कुमार।ी.  रामास्वामी,  महान्यायवादी,  डी.  एन.

दज्िववेदी,   अजितजिरक्त महान्यायवादी। वकील

    उत्तरदाताओं के जिलए नरल (एन. पी.), एफ. एस. नरीमन, सुशर्ी ए. सुभाषनी, पी. एच. पारेख, राू

रामचंदर्न,   सुभाष चंदर् शमा,   सुनील डोगरा और ए. एम.  खान जिवल्कर।

       न्यायालय का जिनणय इसके द्वारा जिदया गया %ा
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वमा,  .                 न्याजियक समीक्षा की मांग करने का हकदार र्व्ययजिक्त और जिस स्तर पर यह ांच सजिमजित के

जिनष्कषो ं के जिखलाफ उपलब्ध है

एस. एम. र्टी.      घोजिषत काननू के अनुसार न्यायाधीश (ांच) अजिधजिनयम, 1968 (   इसके बाद 'अजिधजिनयम'

   के रूप में संदजिभत)   की धारा 3 (2)   के तहत गजि:त।

 एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [वमा, .]
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    न्याजियक वाबदेही पर उप-  सजिमजित v.    भारत संघ और अन्य, [1991]  । 4 एस. सी. सी. 699-इस जिरर्ट

        याजिचका में जिनणय का पर्श्न है। याजिचकाकता के अनुसार,      न्याजियक समीक्षा का उपाय उपलब्ध है

        ांच सजिमजित द्वारा इस जिनष्कष के जिखलाफ संबंजिधत न्यायाधीश,    यजिद कोई हो,    जिक जिवद्वान न्यायाधीश

   अजिधजिनयम की धारा 4 (2)            के अनुसार अध्यक्ष को सजिमजित की जिरपोर्ट पर्स्तुत करने से पहले ही दुर्व्ययवहार

 का 'दोषी'           है या नवीनतम ब तक जिक इसे अजिधजिनयम की धारा 4 (3)      द्वारा आवश्यक संसद के समक्ष रखा

 ाता है,     लेजिकन उसके बाद नही।ं तदनुसार,           याजिचकाकता का दावा है जिक जिरपोर्ट की एक पर्जित अध्यक्ष को

          पर्स्तुत करने से पहले संबंजिधत न्यायाधीश को पर्स्तुत की ानी चाजिहए,    ताजिक न्यायाधीश के अजिधकार

     को संरजिक्षत जिकया ा सके -   जिरपोर्ट में 'दोषी',   यजिद कोई हो,        के जिनष्कष की न्याजियक समीक्षा की मांग करें ।

         इस पर्स्तुजितकरण की योग्यता पर यहाँ जिवचार जिकया गया है।

  याजिचकाकता न्यायमजूित शर्ी वी.    रामास्वामी की पत्नी हैं ,     ो एक वतमान न्यायाधीश हैं ।

          भारत के सवो च्च न्यायालय से। भारत के संजिवधान के अनुच्छेद 32       के तहत इस जिरर्ट याजिचका में कुछ

    संवैधाजिनक मुदे्द उ:ाए गए हैं ,         जिन पर भारत के संजिवधान के अनुच्छेद 124    और न्यायाधीश (ांच)

अजिधजिनयम, 1968       के जिनमाण पर जिनणय जिलया ाना है,   जिसे न्यायाधीश (ांच) जिनयम, 1969  के सा%

      पढ़ा ाना है। भारत संघ और अन्य, [1991] 4 एस. सी. सी. 699   । संके्षप में ,    यह याजिचका काननू में

           जिदए गए उस पहले के फैसले की अगली कड़ी है।शर्ी न्यायमजूित वी.      रामास्वामी को भारत के सवो च्च

           न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हर्टाने के जिलए कायवाही का पा:।

 शर्ी वी.               रामास्वामी के जिखलाफ पंाब और हजिरयाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनकी

            जिनयुजिक्त से पहले जिवत्तीय अजिनयजिमतताओं और अजिनयजिमतताओं के कुछ आरोप लगाए गए %े।

 अक्रू्टबर 1989     में नौवीं लोकसभा के 108         सदस्यों द्वारा भारत के सवो च्च न्यायालय के न्यायाधीश के

   रूप में न्यायमजूित वी.               रामास्वामी को पद से हर्टाने के जिलए राष्र््टरपजित को एक संबोधन पर्स्तुत करने के

      जिलए पर्स्ताव के एक रोर्टीस द्वारा। 12 माच, 1991        को नौवीं लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा पर्स्ताव स्वीकार

  कर जिलया गया,         जिन्होंने इस न्यायालय के वतमान न्यायाधीश शर्ी न्यायमजूित पी. बी. सावंत,  बॉम्बे उच्च

      न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शर्ी न्यायमजूित पी. डी.    देसाई और न्यायाधीश (ांच) अजिधजिनयम, 1968

  की धारा 3 (2)              के संदभ में एक पर्जितजिष्:त न्यायजिवद के रूप में इस न्यायालय के सेवाजिनवृत्त न्यायाधीश
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 शर्ी न्यायमजूित ओ.              जिचनप्पा रेड्डी की एक सजिमजित का ग:न जिकया। नौवीं लोकसभा के भंग होने पर, कें दर्

सरकार का जिवचार %ा जिक

   नौवीं लोकसभा के 108      सदस्यों द्वारा जिवद्वान न्यायाधीश के सा%-     सा% सवोच्च न्यायालय जिरपोर्ट [1992]

एस. य.ू पी.             को हर्टाने के जिलए राष्र््टरपजित को संबोजिधत करने के जिलए पर्स्ताव जिदया गया।

 1  एस सी आर।
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                नौवीं लोकसभा के अध्यक्ष का पर्स्ताव स्वीकार करने और अजिधजिनयम के पर्ावधानों के तहत एक सजिमजित

                का ग:न करने का जिनणय नौवीं लोकसभा के भंग होने के सा% समाप्त हो गया %ा। तदनुसार,  कें दर् सरकार

               ने अध्यक्ष के अजिधसजूिचत करने के जिनणय की सहायता के जिलए काय करने से परहे जिकया

                  जिक सजिमजित में दो वतमान न्यायाधीशों की सेवाओं को संजिवधान की दसूरी अनुसचूी के भाग डी के पैरा 11

(बी) (आई)     के अ% के भीतर '  वास्तजिवक सेवा'            के रूप में माना ाएगा ताजिक वे जिनम्नानुसार काय कर सकें -

       सजिमजित के सदस्य। संजिवधान के अनुच्छेद 124 (5)         के अनुसार बनाए गए अजिधजिनयम के तहत एक

                 न्यायाधीश को हर्टाने के पर्स्ताव की जिस्%जित और लोकसभा के जिवघर्टन पर इस तरह के पर्स्ताव के जिलए

      चकू के जिसद्धांत की पर्योज्यता के सा%-        सा% संबंजिधत पर्श्नों के सा% महत्वपणू संवैधाजिनक मुदे्द, जिसमें

        काननू की अदालत में इसकी न्याय्यता भी शाजिमल है।

     इन दुभाग्यपणू पजिरजिस्%जितयों में उत्पन्न हुआ।

"    न्याजियक वाबदेही पर उप-सजिमजित"    नामक एक जिनकाय पर्जितजिनजिध

            इस न्यायालय के एक वजिरष्: अजिधवक्ता द्वारा इसके संयोक के रूप में 1991    की जिरर्ट याजिचका संख्या

491             दायर की गई और सुपर्ीम कोर्ट बार एसोजिसएशन ने संजिवधान के अनुच्छेद 32    के तहत इस

  न्यायालय में 1991     की जिरर्ट याजिचका संख्या 541         दायर की। दोनों याजिचकाओं में आम लोगों की पर्ा%ना

                  भारत संघ को जिनदIश देने के जिलए %ी जिक वह तत्काल कदम उ:ाए ताजिक ांच सजिमजित अपने कायो ं का

    जिनवहन कर सके।अजिधजिनयम के तहत;       और संबंजिधत न्यायाधीश शर्ी न्यायमजूित वी.   रामास्वामी को

          न्याजियक काय करने और न्याजियक काय करने से रोकने के जिलए

               सजिमजित के समक्ष कायवाजिहयों के लंजिबत रहने के दौरान शजिक्तयाँ। संजिवधान पी: द्वारा उसमें जिदया गया

    जिनणय न्याजियक वाबदेही पर उप-  सजिमजित v      है। भारत संघ और ओआरएस। , [ 1991 ] 4  एससीसी

699  । 4      के बहुमत से संजिवधान पी:ः 1       अजिभजिनधाजिरत जिकया जिक अजिधजिनयम की धारा 3 (2)   के तहत एक

              पर्स्ताव सदन के जिवघर्टन पर समाप्त नहीं होता है। बहुमत की राय इस पर्कार समाप्त हुईः

 "          बस इतना करना आवश्यक है जिक सही घोजिषत जिकया ाए
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           संवैधाजिनक जिस्%जित। कोई जिवजिशष्र्ट जिरर्ट या जिनदIश की आवश्यकता नहीं है।

जिकसी भी पर्ाजिधकरण को ारी करें । पर्कृजित को ध्यान में रखते हुएजिवषय वस्तु और अंततः इसका उदे्दश्य

            ो कुछ भी आवश्यक है उसकी सेवा करना काननूी घोजिषत करना है और

        संवैधाजिनक जिस्%जित और जिवजिभन्न अंगों को छोड़ दें

           राज्य के दायरे में आने वाले मामलों पर जिवचार करने के जिलए

उनकी संबंजिधत अजिधकाजिरता और शजिक्तयाँ। ...... . " ( पैरा 123 पर

 पी। 762 )

 एसएमर्टी। एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [वमा, .]
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        उन मामलों में संजिवधान पी: के समक्ष जिववाद %ा

        इसजिलए जिनणय जिलया और याजिचका संख्या जिलखें । 491  और 1991  के 541     का जिनपर्टारा जिनणय में जिनजिहत

       काननू की उजिचत घोषणाओं द्वारा जिकया गया %ा।

        इसमें काननूी और संवैधाजिनक जिस्%जित की घोषणा के बाद

       उपरोक्त जिनणय में जिववादगर्स्त जिबंदुओं की ओर से,          भारत संघ ने नौवीं लोकसभा के अध्यक्ष के जिनणय की

                  सहायता के जिलए आवश्यक कदम उ:ाए और भारत के संजिवधान की दसूरी अनुसचूी के भाग डी के पैरा 11

(बी) (i)               द्वारा आवश्यक सजिमजित के दो वतमान न्यायाधीशों के संबंध में आवश्यक अजिधसचूना भी ारी की

गई।

       अजिधजिनयम के तहत अध्यक्ष द्वारा गजि:त सजिमजित तब

  न्यायाधीश शर्ी वी.             रामास्वामी के जिखलाफ लगाए गए आरोपों की ांच के जिलए आगे बढे़ और,  सा जिक

        इस याजिचका की सुनवाई में सजूिचत जिकया गया है,            सजिमजित ने ांच परूी कर ली है और अजिधजिनयम की धारा 4

(2)                के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को पर्स्तुत करने के जिलए अपनी जिरपोर्ट भी तैयार कर ली है।

   जिवद्वान न्यायाधीश शर्ी न्यायमजूित वी.      रामास्वामी ने जिदनांजिकत एक पतर् भेा।

10 मई, 1992        को ांच सजिमजित के पी:ासीन अजिधकारी न्यायमजूित पी. बी.    सावंत से अनुरोध जिकया गया

                जिक सजिमजित की जिरपोर्ट की एक पर्जित उन्हें भेी ाए ताजिक उन्हें सजिमजित के जिनष्कषो ं के पजिरणामस्वरूप, यजिद

   आवश्यक या आवश्यक हो,              तो अदालत में जिनवारण पर्ाप्त करने के जिलए पयाप्त समय जिदया ा सके।
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   सजिचव द्वारा उन्हें 15 मई, 1992             के पतर् द्वारा सजिमजित को वाब भेा गया %ा। इन पतर्ों को सामजूिहक

रूप से याजिचका के अनुलग्नक I में जिचह्जिनत जिकया गया है। इन्हें जिनम्नानुसार पुनः पर्स्तुत जिकया गया हैः

"  जिस्र्टस वी. रामास्वामी

न्यायाधीश, सवोच्च न्यायालय

 2 , तीनमजूित माग

नई जिदल्ली-110011

 10 मई, 1992

  माननीय न्यायमजूित पी. बी. सावंत

 पी:ासीन अजिधकारी

के तहत जिनयुक्त सजिमजित

 न्यायाधीश (ांच) अजिधजिनयम, 1968

433   संसद भवन अनुलग्नक

 नई जिदल्ली-110001।

    सवोच्च न्यायालय की जिरपोर्ट [1992] एस. य.ू पी. 1

साहब,

              मुझे सजूिचत जिकया गया है जिक सजिमजित अपना काम जिफर से शुरू कर रही है।

    सजिमजित। न्याजियक वाबदेही v.      भारत संघ और अन्य। ,  [  1991 ]  4  एस.  सी.  सी.  699  ने

     अजिभजिनधाजिरत जिकया है जिक न्यायाधीश (ांच) अजिधजिनयम, 1968      के तहत सजिमजित एक वैधाजिनक सजिमजित

                  है। और ब से वह अपनी कायवाही शुरू करता है और अपनी जिरपोर्ट संसद के समक्ष रखे ाने तक, उसकी

         कायवाही को संसद के बाहर माना ाता है और इसजिलए,    न्याजियक समीक्षा के अधीन है।

               चूँजिक सजिमजित को मेरे जिखलाफ बनाए गए जिवजिभन्न आरोपों के संबंध में अपने जिनष्कष पर्स्तुत करने की

 आवश्यकता है,               इसजिलए मुझे समय पर जिरपोर्ट की एक पर्जित पर्दान की ानी चाजिहए ताजिक मेरे जिखलाफ

                कोई भी जिनष्कष जिदए ाने की जिस्%जित में मुझे उजिचत कायवाही दायर करके इसे चुनौती देने का अजिधकार

                  जिदया ा सके। संजिवधान पी: के फैसलों को पढ़ने से पता चलता है जिक ऐसा अवसर मेरे जिलए उपलब्ध

होगा,              क्योंजिक सजिमजित संसद के बाहर एक न्यायाजिधकरण के रूप में काय करती है। इसजिलए,  मुझे उम्मीद

          नहीं हैसजिमजित। इस मलू्यवान संवैधाजिनक अजिधकार को जिनष्फल बनाने के जिलए,     यजिद इसकी जिरपोर्ट मेरे जिलए
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 पर्जितकूल है,         तो इसे ल्दबाी में माननीय अध्यक्ष को पर्स्तुत करके,       ो इसे सतर् के दौरान संसद के

समक्ष रख सकते हैं ।

  एसएमर्टी। एस.  रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [वमा, .]

133

                 इस तरह की पर्जिक्रया का सहारा लेना न केवल जिरपोर्ट पर्ाप्त करने के मेरे संवैधाजिनक अजिधकार का

 उल्लंघन होगा,      बजिल्क पर्ाकृजितक न्याय का उल्लंघन होगा,    क्योंजिक उस जिस्%जित में ,    मुझे एक उपयुक्त मंच

           पर जिरपोर्ट को चुनौती देने से पहले ही खाली कर जिदया ाएगा।

         मैं आपको बहुत पहले से जिलख रहा हूँ ताजिक

     जिरपोर्ट के परूा होने पर,               एक पर्जित मुझे तुरंत भेी ाती है और यजिद आवश्यक या आवश्यक हो तो मुझे

             अदालत में जिनवारण की मांग करने के जिलए पयाप्त समय जिदया ाता है। इसजिलए,   स्वाभाजिवक रूप से, आप

      मुझे जिरपोर्ट की एक पर्जित अगरे्जिषत करके,          उक्त जिरपोर्ट को एक सा% माननीय अध्यक्ष को अगरे्जिषत करने

  से रोकें गे। इसजिलए,              मैं उम्मीद करता हूं जिक आप मेरे इस अनुरोध का बहुत ल्द वाब दें गे,  क्योंजिक इस

                   संबंध में कोई भी देरी मेरे जिहतों के जिलए अत्यंत महत्वपणू होगी और माननीय के जिनणय द्वारा मुझे जिदए गए

       अजिधकार की सीमा को भी जिवफल कर देगी।

                  सुपर्ीम कोर्ट। कृपया आपके इस पतर् को पर्ाप्त करने के कुछ जिदनों के भीतर मेरे इस अनुरोध का वाब

   दें ।आभार र्व्ययक्त करते हुए,

  आपकी ईमानदारी से,

 एसडी /

 ( वी. रामास्वामी) "

"        सजिमजित के तहत आवेदन जिकया गया न्यायाधीश (पछूताछ) अजिधजिनयम, 1968

 433 ,   संसद भवन अनुलग्नक

 नई जिदल्ली-110001

 15 मई, 1992

17 - सी. बी.-II/91

सी. गुप्ता,
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     सजिचव सवो च्च न्यायालय जिरपोर्ट [1992] एस. य.ू पी. 1   एस सी आर।

 134 को।

    माननीय न्यायमजूित शर्ी वी. रामास्वामी,

न्यायाधीश,    भारत का सवो च्च न्यायालय,

2 ,   तीन मजूित माग,  नई जिदल्ली-110011।

 साहब,

आपके 10 मई, 1992     के पतर् के संदभ में

                   सजिमजित के जिलए उस वकील ने आपका पतर् लाया संजिवधान पी: का ध्यान ो अब ब्त कर जिलया गया है

14 मई, 1992      को सुनवाई के दौरान मामले में1992     की जिरर्ट याजिचका संख्या 149,    जिसमें कहा गया है

 जिक सजिमजित

        इसमें जिदए गए जिकसी भी जिनदIश का पालन करें गे।

      उक्त मामले में उनके पर्भुओं द्वारा सम्मान।

  आपकी वफादारी से,

 एस. डी/- एस. सी. गुप्ता

  सजिचव "

याजिचकाकता, शर्ीमती.   शर्ी न्यायमजूित वी.    की पत्नी सरोजिनी रामास्वामी

      रामास्वामी ने यह जिरर्ट याजिचका 6 लाई, 1992    को दायर की है।

                 अजिधजिनयम के तहत पर्त्यजि%यों के रूप में जिनयुक्त। इस जिरर्ट याजिचका में मांगी गई राहत सजिमजित को जिरपोर्ट

           की एक पर्जित पर्दान करने के जिनदIश के जिलए हैशर्ी न्यायमजूित वी.       रामास्वामी को सजिमजित की ओर से और

                 उक्त जिरपोर्ट को लोकसभा अध्यक्ष को एक सा% अगरे्जिषत करने से रोकने के जिलए ताजिक शर्ी न्यायमजूित वी.

        रामास्वामी अपनी जिरपोर्ट में सजिमजित के जिनष्कषो ं के जिखलाफ,     यजिद आवश्यक या आवश्यक हो,  तो न्यायालय

        में जिनवारण की मांग कर सकें । यह राहत [1991] 4 एस. सी. सी. 699       में जिरपोर्ट की गई संजिवधान पी: के

                जिनणय के आधार पर मांगी गई है जिक सजिमजित की परूी कायवाही वैधाजिनक पर्कृजित की है और इसजिलए,

    न्याजियक समीक्षा के अधीन है।

     ब यह मामला पहली बार 21 लाई, 1992       को हमारे सामने सुनवाई के जिलए आया,
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                  हमने याजिचकाकता के वजिरष्: वकील शर्ी कजिपल जिसब्बल को संकेत जिदया जिक भले ही इस याजिचका में दावा

की गई राहत के जिलए याजिचकाकता का अजिधकार 135 है

 

  एसएमर्टी। एस.  रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [वमा, .]

                   यह जिवद्वान न्यायाधीश की पत्नी के रूप में उनकी जिस्%जित और उनके पजित के माध्यम से उन्हें पर्ाप्त होने

   वाले अजिधकार पर आधाजिरत %ा,    जिफर भी न्यायमजूित वी.         रामास्वामी को एक पक्षकार के रूप में शाजिमल नहीं

                  जिकया गया %ा और यह भी संकेत नहीं जिदया गया %ा जिक जिरर्ट याजिचका जिवद्वान न्यायाधीश के जिलए और

                  उनकी ओर से %ी ताजिक इस याजिचका में जिनणय के जिलए जिवद्वान न्यायाधीश को ही बाध्य जिकया ा सके।

     हमने यह भी बताया जिक गुण-               दोष के आधार पर इस जिरर्ट याजिचका पर जिवचार करने और जिनणय लेने के जिलए

               आगे बढ़ने से पहले जिवद्वान न्यायाधीश की सर्टीक जिस्%जित हमें स्पष्र्ट करनी होगी। शर्ी कजिपल जिसब्बल

       उन्होंने संकेत जिदया जिक जिवद्वान न्यायाधीश शर्ी न्यायमजूित वी.       रामास्वामी इसमें जिदए गए जिनणय से बाध्य

                 होंगे और उन्होंने इस आशय से एक जिलजिखत याजिचका दायर करने का भी बीड़ा उ:ाया। तदनुसार हमने इस

     उदे्दश्य के जिलए मामले को अगले जिदन, 22 लाई, 1992       तक के जिलए स्%जिगत कर जिदया। 21 लाई,

1992     की कायवाही इस पर्कार हैः

 "   शर्ी कजिपल जिसब्बल,   जिवद्वान वजिरष्: वकील,      की ओर से पेश होते हैं

  न्यायमजूित वी.              रामास्वामी न्यायजिनणायक द्वारा बाध्य होंगे। इस याजिचका में ो कहा गया है जिसमें उसकी

  पत्नी याजिचकाकता है,

  जिवद्वान न्यायाधीश,   शर्ी न्यायमजूित वी.         रामास्वामी और कल तक अदालत में इसे दायर करें ।

 सुबह।

     इस मामले पर कल 22    लाई को सुनवाई होगी।

 1992. "

 22 लाई, 1992          को वकील शर्ी रंीत कुमार ने शर्ी को जिनदIश जिदया।

           याजिचकाकता के वजिरष्: वकील कजिपल जिसब्बल ने अदालत में उनके द्वारा न्यायमजूित वी.   रामास्वामी को

    संबोजिधत एक पतर् दायर जिकया,            जिसके आधार पर जिवद्वान न्यायाधीश ने उनका सम%न जिकया। उसी को

     जिनम्नानुसार पुनः पर्स्तुत जिकया गया हैः

 "  रंीत कुमार

अजिधवक्ता
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XXX

 21 लाई, 1992।

    सबः जिलजिखत याजिचका (सी)  नही।ं 514 1992 का

       एमआरएस। सरोजिनी रामास्वामी बनाम। यजूिनयनभारत और ओ. आर. एस.

136

सवोच्च न्यायालय की जिरपोर्ट [1992] एस. य.ू पी. 1 एस सी आर।

 जिपर्य महोदय,

   ब जिरर्ट याजिचका (जिसजिवल) सं. 514/1992    को जिलया गया %ा

आ,      पी: वाले माननीय न्यायाधीशों ने चाहा

बाध्यकारी के संबंध में आपके रुख के बारे में सजूिचत जिकया ाना

                 याजिचका की जिस्%जित में जिनणय की पर्कृजितसुनवाई और उस पर जिदए गए जिनणय के जिलए जिलया गया।

   शर्ी कजिपल जिसब्बल,  वजिरष्: अजिधवक्ता,     अपनी ओर से पेश हुए

          इस जिरर्ट याजिचका में याजिचकाकता ने जिवद्वान को सजूिचत जिकया

न्याय करता है जिक शर्ीमती रामास्वामी के अजिधकार के रूप में इसे स्%ानांतजिरत करने के जिलए

             माननीय न्यायालय आपके पद पर बने रहने के अजिधकार से सीधे पर्वाजिहत हुआ

             इस माननीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण करने के जिलए, आप

           स्वाभाजिवक रूप से संबंध में जिदए गए जिनणय से बाध्य होना

 1992 की जिरर्ट याजिचका संख्या 514 में मांगी गई राहतों में से।

           कृपया पुजिष्र्ट करें जिक क्या शर्ी जिसब्बल ने सही बताया है

          माननीय इस संबंध में आपकी जिस्%जित का न्याय करते हैं ।

   आभार र्व्ययक्त करते हुए,

आपकी वफादारी से,
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  एसडी /

( रंीत कुमार)

2 ,   तीन मजूित माग,  नई जिदल्ली,

             शर्ी जिसब्बल द्वारा जिदया गया बयान मेरे क%न को सही ढंग से दशाता है।

जिस्%जित.

एस. डी./- वी. रामस्वान

21.7.1992

शर्ी रंीत कुमार के उपरोक्त पतर् को पेश करने पर, बेयजिरन

     उस पर शर्ी न्यायमजूित वी.      रामास्वामी द्वारा स्वीकृजित का सम%न I

   उसके अपने हा%,            हमने इस पर्भाव के जिलए एक आदेश जिदया ो में जिनजिहत है

 22 लाई, 1992    की कायवाही जिनम्नानुसार हैः

" याजिचकाकता एस. एम. र्टी. के जिवद्वान वकील शर्ी रंीत कुमार।

 एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [वमा, .]
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 21 लाई, 1992            को उनके द्वारा संबोजिधत एक पतर् दायर जिकया गया हैशर्ी न्यायमजूित वी. रामास्वामी

   का सम%न करते हुए

   शर्ी न्यायमजूित वी.               रामास्वामी ने इसे स्वीकार करते हुए उस पतर् में उजिल्लजिखत जिस्%जित को सही करें । शर्ी

कजिपल

           याजिचकाकता के जिवद्वान वजिरष्: वकील जिसब्बल कहते हैं जिकशर्ी न्यायमजूित वी.    रामास्वामी द्वारा जिलए गए

      इस रुख को ध्यान में रखते हुए

                    जिस्%जित यह है जिक यह जिरर्ट याजिचका सार में है जिवद्वान न्यायाधीश ने स्वयं अपनी पत्नी के माध्यम से दायर

    जिकया जिसे जिदखाया गया है

     याजिचकाकता के रूप में "।

 (   ोर जिदया गया)
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         पजिरणाम यह है जिक यह जिरर्ट याजिचका सार में है

जिवद्वान न्यायाधीश शर्ी न्यायमजूित वी. रामास्वामी ने स्वयं अपनी पत्नी, याजिचकाकता शर्ीमती के

         माध्यम से याजिचका दायर की। अपने पजित न्यायमजूित शर्ी वी.        रामास्वामी की ओर से दावा की गई राहत के

                जिलए सरोजिनी रामास्वामी। इस जिरर्ट याजिचका को यहां उ:ाए गए जिबंदुओं को तय करने के उदे्दश्य से

   तदनुसार माना ाता है।

उत्तरदाताओं, अ%ात् संघ को नोजिर्टस ारी करने के अलावा,

       भारत सरकार और अजिधजिनयम की धारा 3 (2)     के तहत जिनयुक्त ांच सजिमजित,    हमने जिवद्वान अर्टॉनी  नरल

                  से भारत के अर्टॉनी  नरल के रूप में अदालत में उपजिस्%त होने और उनकी सहायता करने का भी अनुरोध

              जिकया। हमने याजिचकाकता की ओर से शर्ी कजिपल जिसब्बल और ांच के जिलए शर्ी एफ. एस.  नरीमन को

सुना है।

    सजिमजित और महान्यायवादी शर्ी ी. रामास्वामी।

         इनके द्वारा जिदए गए तकों पर जिवचार करने से पहले

  जिवद्वान अजिधवक्ता,  हम 1992         के शर्ी कृष्ण स्वामी बनाम की जिरर्ट याजिचका (जिसजिवल) संख्या 149 का

संजिक्षप्त संदभ देना उजिचत समझते हैं । भारत संघ और अन्य। , ो पहले दायर जिकया गया %ा और जिसका

     संदभ इस जिरर्ट याजिचका के सा%-    सा% शर्ी न्यायमजूित वी.       के बीच पतर्ाचार में जिदया गया है।

  रामास्वामी और सजिमजित।

1992     की जिरर्ट याजिचका संख्या 149 एम.        कृष्णा द्वारा न्यायालय में दायर की गई %ी।

स्वामी, दसवीं लोकसभा के सदस्य, उसमें जिनजिदष्र्ट कई राहतों के जिलए। ये राहतें जिनयुक्त सजिमजित द्वारा की

     गई उपरोक्त ांच से संबंजिधत हैं ।

  शर्ी न्यायमजूित वी.              रामास्वामी के जिखलाफ लगाए गए आरोपों की ांच करने के जिलए अजिधजिनयम के तहत।

याजिचकाकता एम.      कृष्ण स्वामी ने दावा जिकया जिक

बेर्टा दसवीं लोकसभा के सदस्य के सा%-सा% मदर्ास के एक वकील के रूप में रुजिच रखता है ो लंबे समय

  से न्यायमजूित वी.      रामास्वामी के जिलए ाना ाता है।

    सवोच्च न्यायालय जिरपोर्ट [1992]  एस.  य.ू  पी.  पी.        के जिलए पर्जितकूल सजिमजित द्वारा अपनाई गई

  पर्जिक्रया में वैधताएँ।

 1  एस सी आर।
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    जिवद्वान न्यायाधीश न्यायमजूित V.Ramaswami     और इसके आधार पर,     न्याजियक वाबदेही पर उप-

सजिमजित में जिनणय पर पुनजिवचार करने के अलावा, सजिमजित द्वारा बनाए गए आरोपों को रद्द करने और यह

                  घोषणा करने की भी मांग की जिक सजिमजित की कायवाही अमान्य है। उस जिरर्ट याजिचका को शुरू में तीन जिवद्वान

          न्यायाधीशों की एक खंड पी: के समक्ष सचूीबद्ध जिकया गया %ा,        जिसने जिरर्ट याजिचका को एक बड़ी पी: द्वारा

       सुनवाई के जिलए भेा %ा। इस पर्कार 1992     की जिरर्ट याजिचका संख्या 149      इस पी: के समक्ष सुनवाई के

जिलए आई। आई. डी. 1 पर, एक पक्ष के रूप में न्यायमजूित वी. रामास्वामी की अनुपजिस्%जित में उस जिरर्ट

        याजिचका की जिस्%रता के सवाल पर जिवचार करते हुए,          उस जिरर्ट याजिचका में याजिचकाकता की ओर से पेश

            वजिरष्: वकील शर्ी कजिपल जिसब्बल ने भी उस याजिचका में शर्ी न्यायमजूित वी.      रामास्वामी को एक पक्ष के रूप

           में शाजिमल करने के जिलए एक आवेदन करने में समय जिलया। हालांजिक, आई. डी. 1    पर शर्ी कजिपल जिसब्बल

ने कहा जिक याजिचकाकता न्यायमजूित वी. रामास्वामी को एक पक्ष के रूप में शाजिमल नहीं करना चाहते %े और

           उन्होंने उस जिरर्ट याजिचका को आगे बढ़ाने का फैसला जिकया %ा। तदनुसार,     उस जिरर्ट याजिचका की सुनवाई

                जिवद्वान न्यायाधीश न्यायमजूित को आरोजिपत जिकए जिबना उसमें दावा की गई राहतों को पर्दान करने के जिलए

       इसकी जिस्%रता के सवाल पर की गई %ी।

वी. रामास्वामी, ो जिनस्संदेह जिनणय से सीधे पर्भाजिवत होंगे उसमें उ:ाए गए पर्श्नों के गुण-दोष पर।

       हम जिरर्ट याजिचका का जिनपर्टारा कर रहे हैं ।

1992  का सं. 149           याजिचकाकता द्वारा उस याजिचका का अनुसरण करने के जिलए शर्ी न्यायमजूित वी. रामास

                को शाजिमल करने से इनकार करने के जिलए उसमें जिलए गए जिनजिश्चत रुख पर भी अलग से।

इस उदे्दश्य के जिलए जिदए गए अवसर के बावदू वामी। शर्ीमती द्वारा 1992 की वतमान जिरर्ट याजिचका

 संख्या 514               । इन पजिरजिस्%जितयों में सजिमजित द्वारा ांच के समापन पर सरोजिनी रामास्वामी को दायर जिकया

गया।

   अजिधजिनयम के तहत अजिभजिनधाजिरत।

इस जिरर्ट याजिचका में जिनणय के जिलए मुख्य जिबंदु-1992 की जिरर्ट याजिचका संख्या 154-हैः चाहे न्याजियक

  वाबदेही पर उप-     सजिमजित के जिनणय के पजिरणामस्वरूप,  न्यायमजूित वी.     रामास्वामी को इस अजिधजिनयम की

 धारा 4 (2)               के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को उस जिरपोर्ट को पर्स्तुत करने से पहले सजिमजित की जिरपोर्ट की

      एक पर्जित पर्दान करने का अजिधकार है।

काननू की अदालत में इस स्तर पर उसके जिखलाफ जिनष्कष, यजिद कोई हो? याजिचकाकता की ओर से वजिरष्:

         अजिधवक्ता शर्ी कजिपल जिसब्बल का कहना है जिक न्यायमजूित वी.      रामास्वामी का यह अजिधकार न्याजियक

  वाबदेही पर उप-        सजिमजित के जिनणय का एक ताजिक क पजिरणाम है,       जिसमें यह अजिभजिनधाजिरत जिकया गया है जिक

                 अध्यक्ष को जिरपोर्ट पर्स्तुत करने और इसे जिवचार के जिलए सदन के समक्ष रखे ाने की पर्जिक्रया न्याजियक

समीक्षा के जिलए वैधाजिनक जिवषय है। जिवद्वान वकील का आगे जिनवेदन यह है जिक इसके जिवपरीत दृजिष्र्टकोण के

    पजिरणामस्वरूप जिवद्वान न्यायाधीश पर्जितकूल एस. एम. र्टी.         को चुनौती देने के अपने अजिधकार से वंजिचत हो

ाएगा।
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        पर्जिक्रया का संसदीय भाग शुरू होने के बाद 'दोषी'   का पता लगाना,      यजिद कोई हो। उन्होंने पर्स्तुत जिकया

                जिक इसके बाद हर्टाने का आदेश संसदीय पर्जिक्रया की पराकाष्:ा होने की चुनौती से मुक्त होगा और

इसजिलए,               जिवद्वान न्यायाधीश को पर्जिक्रया के वैधाजिनक भाग की न्याजियक समीक्षा की मांग करने के उनके

      संवैधाजिनक अजिधकार से वंजिचत कर जिदया ाएगा,            भले ही यह बाद के संसदीय भाग की नीवं हो। शर्ी

               जिसब्बल ने आगर्ह जिकया जिक इस पर्जिक्रया के पर्भावी होने के पजिरणामस्वरूप राष्र््टरपजित द्वारा हर्टाए ाने

            का आदेश संसदीय पर्जिक्रया की पराकाष्:ा न्याजियक समीक्षा से मुक्त होगा और इसजिलए,    ब तक जिक

                जिवद्वान न्यायाधीश को पर्जिक्रया के संसदीय भाग के पर्ारंभ से पहले न्याजियक समीक्षा की मांग करने का

   अवसर नहीं जिमलता है,    उनका संवैधाजिनक अजिधकार,         सजिमजित के पर्जितकूल जिनष्कषो ं में समाप्त होने वाली

      पर्जिक्रया में जिकसी भी अवैधता के बावदू,            पहले के जिनणय में की गई काननू की घोषणा के बावदू

    पराजित हो ाएगा। अंत में ,               शर्ी जिसब्बल ने तक के इस भाग को %ोड़ा संशोजिधत करते हुए कहा जिक यह

     मानते हुए भी जिक अनुच्छेद 124 (4)           के तहत राष्र््टरपजित द्वारा हर्टाए गए आदेश को अवैधता के अनुमेय

         आधार पर न्याजियक समीक्षा से मुक्त नहीं माना ा सकता है,       ो जिवद्वान वकील के अनुसार बेहद संजिदग्ध

है,  अनुच्छेद 124 (4)               के तहत हर्टाने का आदेश देने के बाद तक न्याजियक समीक्षा के चरण को स्%जिगत

                करने से जिवद्वान न्यायाधीश के जिलए बहुत पवूागर्ह पैदा होगा यजिद अवैधता सजिमजित की जिरपोर्ट में 'दोषी' के

     जिनष्कष से ड़ी है। संके्षप में ,     शर्ी कजिपल जिसब्बल के अनुसार,       सजिमजित के जिनष्कषो ं की वैधता का परीक्षण

    करने के जिलए न्याजियक समीक्षा

        संसदीय पर्जिक्रया शुरू होने से पहले या तो 'अभी'  उपलब्ध है।

 अजिधजिनयम '   या कभी नही'ं   की धारा 4 (2)           के तहत अध्यक्ष को जिरपोर्ट पर्स्तुत करने पर। शर्ी जिसब्बल के

अनुसार,               यह एक वैधाजिनक पर्ाजिधकरण सजिमजित को अध्यक्ष को जिरपोर्ट पर्स्तुत करने से पहले जिवद्वान

                 न्यायाधीश को अपनी जिरपोर्ट की एक पर्जित पर्स्तुत करने का जिनदIश देने का कारण है। अजिधजिनयम की धारा

4 (2)               के सा%। इसजिलए सवाल यह हैः क्या मलू आधार जिस पर तक आधाजिरत है,   अ%ात् न्याजियक

 समीक्षा '    अभी या कभी नही'ं       सही है या काननू यह है जिक-       अनुमेय आधारों पर न्याजियक समीक्षा अब नहीं

है,           बजिल्क बाद में ही है यजिद संजिवधान के अनुच्छेद 124 (4)      के तहत राष्र््टरपजित द्वारा हर्टाने का आदेश

  जिदया ाता है?            क्या यह है जिक संवैधाजिनक योना में अनुजे्ञय चुनौती वास्तव में अनुच्छेद 124 (4) के

                 तहत राष्र््टरपजित द्वारा हर्टाए ाने के आदेश के जिलए है ो हर्टाने की समगर् पर्जिक्रया पर आधाजिरत है

              जिसमें पर्ारंजिभक वैधाजिनक भाग शाजिमल है ो पर्जिक्रया के जिलए पवू शत पर्दान करता है, और पर्जिक्रया

  का संसदीय भाग।

इसके बाद?

  शर्ी एफ.  एस.  नरीमन,    सवोच्च न्यायालय जिरपोर्ट [1992] एस.  य.ू  पी.     की ओर से उपजिस्%त वजिरष्:

वकील।
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                सजिमजित ने न्याजियक समीक्षा के अनुमेय आधार पर पर्जिक्रया के वैधाजिनक भाग की न्याजियक समीक्षा की

          मांग करने के जिवद्वान न्यायाधीश के अजिधकार पर जिववाद नहीं जिकया,        सा जिक पहले के जिनणय में घोजिषत

  जिकया गया %ा,                लेजिकन उन्होंने आगर्ह जिकया जिक ांच परूी होने पर जिरपोर्ट में जिनष्कषो ं को द जिकया ाए।

                संवैधाजिनक अजिधकाजिरयों के बीच सौहाद का जिसद्धांत यह आवश्यक है जिक अदालतों को जिरपोर्ट में जिनष्कष द

             होने के बाद अजिधजिनयम द्वारा जिवचार की गई पर्जिक्रया में हस्तके्षप नहीं करना चाजिहए;   और न्याजियक

             समीक्षा केवल उस जिस्%जित में होनी चाजिहए ब राष्र््टरपजित द्वारा संजिवधान के अनुच्छेद 124 (4)  के तहत

       हर्टाने का आदेश जिदया ाता है यजिद -

 संसद 'दोषी',   यजिद कोई हो,             के पर्जितकूल जिनष्कष पर कारवाई करने का जिवकल्प चुनती है सा जिक जिनधाजिरत

  जिकया गया है,                हर्टाने के पर्स्ताव को स्वीकार करके सजिमजित की जिरपोर्ट। शर्ी नरीमन ने कहा जिक जिवद्वान

     न्यायाधीश एक अवसर के हकदार हैं

              संसदीय पर्जिक्रया के दौरान पर्जितकूल जिनष्कषो ं पर हमला करना और इस तरह संसद को सजिमजित की जिरपोर्ट

                 की पर्ाजिप्त पर पर्स्ताव पर चचा करते समय मामले पर :ीक से जिवचार करने में सुजिवधा पर्दान करना,

              सा जिक ऑस्र््टरेजिलया में न्यायमजूित एंलो वस्ता के महाजिभयोग के दौरान अपनाई गई पर्जिक्रया %ी, हां

                   पर्जिक्रया परूी तरह से संसदीय है। शर्ी नरीमन ने कहा जिक यह मानने का कोई कारण नहीं है जिक संसद

               जिवद्वान न्यायाधीश को ऐसा अवसर नहीं देगी या पर्स्ताव पर मतदान करने से पहले जिवद्वान न्यायाधीश

                 द्वारा उ:ाए गए जिनष्कषो ं पर आपजित्तयों पर उजिचत रूप से जिवचार नहीं करेगी और यजिद उन आपजित्तयों को

          स्वीकार कर जिलया ाता है और पर्स्ताव जिवफल हो ाता है,       तो कायवाही जिवद्वान न्यायाधीश के पक्ष में

  समाप्त हो ाएगी,             जिसके जिलए उन्हें न्याजियक समीक्षा द्वारा जिनवारण की आवश्यकता नहीं होगी। शर्ी

                  नरीमन ने आगे कहा जिक भले ही वह एक जिनजिश्चत जिनवेदन नहीं कर सके जिक हर्टाने का अंजितम आदेश, यजिद

 कोई हो,     न्याजियक समीक्षा के अधीन होगा,     जिफर भी उन्होंने कहा जिक

         जिसद्धांत या पर्ाजिधकरण में कोई स्पष्र्ट सीमा खोने में असम%

शजिक्त

         राष्र््टरपजित द्वारा हर्टाए ाने के आदेश के जिवरुद्ध न्याजियक समीक्षा

  संजिवधान का अनुच्छेद 124 (4)           अवैधता के अनुमेय आधारों पर जिसके आधार पर केवल जिवद्वान

         न्यायाधीश संजिवधान के पर्जितकूल जिनष्कषो ं पर हमला कर सकते हैं ।

   इस स्तर पर सजिमजित,          यह मानते हुए जिक उसे ऐसा करने का अजिधकार है,   बै:क से पहले

   संसदीय पर्जिक्रया का सुदृढ़ीकरण।
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               जिवद्वान महान्यायवादी ने शुरुआत में शर्ी कजिपल जिसब्बल के तको ं को परूी तरह से अपनाया और

याजिचकाकता के मामले का सम%न जिकया। हालांजिक, जिवद्वान महान्यायवादी के अंजितम रुख को संशोजिधत

         जिकया गया %ा जिसमें उन्होंने कहा %ा जिक अनुच्छेद 124 (4)       के तहत राष्र््टरपजित द्वारा हर्टाए गए आदेश

            को चुनौती देने के जिवद्वान न्यायाधीश के अजिधकार को संजिदग्ध होने के कारण,     यह उजिचत है जिक पर्जितकूल

जिनष्कष,   यजिद कोई हो,               के मामले में न्याजियक समीक्षा की मांग करने के उनके अजिधकार को जिवफल करने से

बचने के जिलए, जिवद्वान न्यायाधीश को 141 की एक पर्जित पर्स्तुत की ानी चाजिहए।

 एसएमर्टी। एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [वमा, .]

   अजिधजिनयम की धारा 4 (2)             के तहत अध्यक्ष को पर्स्तुत करने से पहले इस स्तर पर सजिमजित की जिरपोर्ट।

  जिवद्वान महान्यायवादी शर्ी एफ. एस.            नरीमन से परूी तरह सहमत %े जिक सजिमजित द्वारा पर्जितकूल जिनष्कष की

 जिस्%जित में ,              जिवद्वान न्यायाधीश अपने जिखलाफ जिनष्कष पर हमला करने के जिलए समान दाजियत्व पर्जिक्रया के

                  दौरान एक अवसर का हकदार होगा और इस तरह संसद को पर्स्ताव पर :ीक से जिवचार करने में सुजिवधा

होगी।

       सा जिक ऊपर संके्षप में बताया गया है,       पर्जितदं्वद्वी पर्स्तुजितयों से यह स्पष्र्ट है जिक

        यजिद जिवद्वान न्यायाधीश को संजिवधान के अनुच्छेद 124 (4)        के तहत उनके जिखलाफ हर्टाने का आदेश जिदया

 ाता है,         तो न्याजियक समीक्षा की मांग करने का अजिधकार होगा,      और न्याजियक समीक्षा के अनुमेय आधार

     ो भी इस स्तर पर हों,    वे तब अपर्भाजिवत रहें गे,         संसदीय पर्जिक्रया शुरू होने से पहले सजिमजित की जिरपोर्ट

               की एक पर्जित पर्स्तुत करने की आवश्यकता का मुख्य कारण गायब हो ाएगा। ऐसी जिस्%जित में , एकमातर्

       अन्य पर्श्न यह होगाः क्या हर्टाने का आदेश,    यजिद कोई हो,         जिदए ाने के बाद तक उस अजिधकार के

        पर्योग को स्%जिगत करने से कोई अजितजिरक्त पवूागर्ह है?        यह आगे का सवाल तभी उ:ेगा ब संवैधाजिनक

                 योना में अब और अंत में जिवद्वान न्यायाधीश के जिलए न्याजियक समीक्षा के उपाय की पजिरकल्पना की गई

              हो। यजिद यह अजिभजिनधाजिरत जिकया ाता है जिक संवैधाजिनक योना संबंजिधत न्यायाधीश द्वारा सजिमजित की

   जिरपोर्ट में अजिभजिलजिखत 'दोषी'             के पर्जितकूल जिनष्कष को केवल तभी चुनौती देने की पजिरकल्पना करती है और

         अनुमजित देती है ब राष्र््टरपजित द्वारा संजिवधान के अनुच्छेद 124 (4)       के तहत हर्टाने का आदेश जिदया ाता

   है और इससे पहले नही,ं              तो यह जिवचार जिकया ा रहा है जिक संसदीय पर्जिक्रया के दौरान संबंजिधत

                न्यायाधीश को इस उदे्दश्य के जिलए एक अवसर जिदया ाएगा ताजिक संसद न्यायाधीश को हर्टाने के पर्स्ताव

          पर मतदान करने से पहले संबंजिधत न्यायाधीश की पर्जितकूल जिनष्कषो ं पर आपजित्तयों,    यजिद कोई हो,  को

   ध्यान में रख सके,               तो मध्यवती  स्तर पर न्यायालय द्वारा जिकसी भी पर्जितबंध को इस तरह के मामले में बाहर

             रखा ाएगा हां अजिभयान और पर्जिक्रया का शीघर् समापन अत्यजिधक सावजिनक महत्व का है। तब

      योना यह होगी जिक सजिमजित द्वारा 'दोषी'      के पर्जितकूल जिनष्कष के मामले में ,    संसद संबंजिधत न्यायाधीश को

                 पर्जितकूल जिनष्कषो ं के आधार पर उन्हें हर्टाने के जिखलाफ कारण जिदखाने का अवसर देती है और पर्स्ताव पर

                 मतदान के जिलए इसे जिवचार में लेती है ताजिक यजिद वह संबंजिधत न्यायाधीश की आपजित्तयों को स्वीकार कर
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ले,                तो पर्स्ताव पाजिरत नहीं जिकया ाएगा और मामला वहीं रह ाएगा। जिवद्वान न्यायाधीश को तब

संसदीय पर्जिक्रया से पहले की पर्जिक्रया के वैधाजिनक भाग को चुनौती देने के जिलए न्यायालय में जिनवारण

      की मांग करने की आवश्यकता नहीं होगी।
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     सवोच्च न्यायालय की जिरपोर्ट [1992] एस. य.ू पी. 1   एस सी आर।

त%ाजिप,            यजिद संबंजिधत न्यायाधीश द्वारा उ:ाए गए जिनष्कषो ं पर आपजित्तयों के बावदू पर्स्ताव पाजिरत जिकया

 ाता है,       जिसके पजिरणामस्वरूप राष्र््टरपजित द्वारा संजिवधान के अनुच्छेद 124 (4)     के तहत हर्टाने का आदेश

  जिदया ाता है,              तो केवल संबंजिधत न्यायाधीश के जिलए पर्जितकूल जिनणय पर हमला करने का अवसर होता

है।

 'दोषी'               का पता लगाना और न्याजियक समीक्षा के अनुमेय आधारों पर उससे पहले की वैधाजिनक पर्जिक्रया,

                   उस आधार पर अदालत में हर्टाने के आदेश को चुनौती देकर। लोक जिहत में इस तरह की कायवाही के शीघर्

       समापन की वांछनीयता को ध्यान में रखते हुए,         ऐसी संवैधाजिनक योना र्व्ययापक लोक जिहत के सा%

     सामंस्य स्%ाजिपत करना अनुजिचत नहीं होगा।

        स्वयं संबंजिधत न्यायाधीश के र्व्ययजिक्तगत जिहत के सा%। पहला जिबंदु

 इसजिलए,        जिवचार के जिलए हैः संजिवधान के अनुच्छेद 124 (4)      के तहत राष्र््टरपजित द्वारा हर्टाए गए आदेश

         के संबंजिधत न्यायाधीश में न्याजियक समीक्षा के अजिधकार का अजिस्तत्व,       यजिद। और ब इसे बनाया ाता है।

      शर्ी कजिपल जिसब्बल का एक और जिनवेदन,  वास्तव में ,          ऊपर बताए गए अपने मुख्य जिनवेदन को पुष्र्ट करने के

जिलए,    यह है जिक एस. सी.    के तहत गजि:त सजिमजित

   अजिधजिनयम की धारा 3 (2)     एक न्यायाजिधकरण है और इसजिलए,      इसके जिनष्कष संजिवधान के अनुच्छेद 136

                   के तहत इस न्यायालय में अपील के अधीन हैं । यह तक यह भी दावा करने के जिलए है जिक जिवद्वान

    न्यायाधीश अजिधजिनयम की धारा 4 (2)            के तहत अध्यक्ष को पर्स्तुत करने से पहले जिरपोर्ट की एक पर्जित का

      हकदार है ताजिक वह जिरपोर्ट में 'दोषी'    के पर्जितकूल जिनष्कष,    यजिद कोई हो,      के जिखलाफ अपील करने के

      अजिधकार का पर्योग कर सके।संजिवधान और न्यायाधीश (ांच)  अजिधजिनयम, 1968   के अनुच्छेद 124

(4)               के अनुसार उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हर्टाने के जिलए संवैधाजिनक

योना,         जिसे अजिधजिनयम के तहत बनाए गए न्यायाधीश (ांच)  जिनयम, 1969     के सा% संजिवधान के

 अनुच्छेद 124 (5)     के तहत बनाया गया %ा,         पर जिवचार जिकया गया %ा और न्याजियक वाबदेही पर उप-

           सजिमजित के पहले के जिनणय में इसका संकेत जिदया गया %ा। हालाँजिक,  न्यायाधीश (ाँच) अजिधजिनयम, 1968

  और न्यायाधीश (ाँच) जिनयम, 1969      में योना को दोहराना उपयोगी है।
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    न्याजियक उत्तरदाजियत्व पर उप-              सजिमजित में की गई जिवजिध की घोषणा के आधार पर जिनणय के जिलए अब

उत्पन्न होने वाले पर्श्न के संदभ में इसके तहत जिकया गया है। हम जिवज्ञापन देने से पहले ऐसा करने के

   जिलए आगे बढ़ते हैं

         पहले के जिनणय में की गई काननू की जिवजिशष्र्ट घोषणा।

 अनुच्छेद 124 (5)               एक न्यायाधीश के दुर्व्ययवहार या अक्षमता की ांच और सबतू में देरी करने के जिलए

एक संसदीय काननू के अजिधजिनयमन को अजिनवाय करता है।

 खंड (4)        के तहत और इसके अनुसरण में न्यायाधीश (ांच) अजिधजिनयम, 1968  संसद द्वारा अजिधजिनयजिमत

     जिकया गया है। सा जिक एस. एम. र्टी.    न्याजियक लेखा पर उप-     सजिमजित में कहा गया है।

 एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [वमा, .]
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क्षमता,  अनुच्छेद 124   के जिनमाण पर, '           नीजित यह पर्तीत होती है जिक दुर्व्ययवहार या अक्षमता के पर्माण

   तक का परूा चरण,           आरोप लगाए ाने पर ांच शुरू करने से शुरू होकर,   अनुच्छेद 124 (5) के तहत

       अजिधजिनयजिमत काननू द्वारा शाजिसत है और अनुच्छेद 121        में पर्दान जिकए गए पर्जितबंधों को देखते हुए, जिक

          तंतर् संसद के बाहर होना चाजिहए और उसके भीतर नहीं होना चाजिहए'  और '      संसद तभी तस्वीर में आती है

                  ब उस तंतर् द्वारा यह जिनष्कष जिनकाला ाता है जिक कजि%त दुर्व्ययवहार या अक्षमता की ांच शुरू की गई

  है।साजिबत हुआ '     । संजिवधान के अनुच्छेद 124 (5)     के तहत अजिधजिनयजिमत न्यायाधीश (ांच) अजिधजिनयम,

1968         को इस उदे्दश्य के जिलए बनाया ा रहा है,         इसके पर्ावधान का अ% उसी पर्काश में लगाया ाना

चाजिहए।

 न्यायाधीश (इंक्युरी) अजिधजिनयम, 1968          में पर्ावधान है जिक उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के

                न्यायाधीश को हर्टाने की पर्जिक्रया तभी शुरू की ा सकती है ब राष्र््टरपजित को संबोजिधत करने के जिलए

   एक पर्स्ताव का नोजिर्टस,         जिस पर लोक सभा के कम से कम 100      सदस्यों या राज्य पजिरषद के 50 सदस्यों

    द्वारा हस्ताक्षर जिकए गए हों।

 अध्यक्ष/     सभापजित अजिधजिनयम की धारा 3  की उप-  धारा (1)       के अनुसार। न्यायाधीश को हर्टाने के जिलए

               जिनधाजिरत पर्जिक्रया शुरू करने के जिलए कोई अन्य तरीका स्पष्र्ट रूप से बाहर रखा गया है।

अध्यक्ष/             सभापजित को पर्स्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अजिधकार है '  ऐसे र्व्ययजिक्तयों से

   परामश करने के बाद,   यजिद कोई हो,             ो वह उजिचत समझता है और ऐसी सामगर्ी पर जिवचार करने के बाद,

 यजिद कोई हो,     ो उसके पास उपलब्ध हो'      । संकेत यह है जिक अध्यक्ष/      सभापजित को ऐसे र्व्ययजिक्तयों से परामश

                  करने का अजिधकार है ो वह उजिचत समझते हैं और पर्स्ताव को स्वीकार करने या स्वीकार करने से इनकार

                करने का जिनणय लेने के जिलए उनके पास उपलब्ध सामगर्ी पर जिवचार करने की आवश्यकता है। यह मान

               लेना उजिचत होगा जिक ऐसे र्व्ययजिक्त से परामश जिकया ाएगा ो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा,  ो
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            भारतीय न्यायपाजिलका का पर्मुख होने के अलावा उच्चतम न्यायालय के एक वतमान न्यायाधीश और

उच्च न्यायालय के एक वतमान मुख्य न्यायाधीश को अजिधजिनयम की धारा 3 (2) के तहत गजि:त सजिमजित के

           सदस्यों के रूप में चुनने और उपलब्ध कराने में भी शाजिमल होगा,    यजिद पर्स्ताव अध्यक्ष/  अध्यक्ष द्वारा

     स्वीकार जिकया ाता है। धारा 3  की उप-  धारा (2)      में यह पर्ावधान है जिक अध्यक्ष/सभापजित, यजिद पर्स्ताव

  स्वीकार करते हैं ,              तो पर्स्ताव को लंजिबत रखें गे और उन आधारों की ांच करने के उदे्दश्य से,  जिनके आधार

पर पर्स्ताव को हर्टाया गया है, ल्द से ल्द ग:न करें गे।

  न्यायाधीश '      के जिलए पर्ा%ना की ाती है,          तीन सदस्यों की एक सजिमजित जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश

        और सवोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से होगा,        एक उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों में से

             और एक पर्जितजिष्:त न्यायजिवद होगा। इसका अ% है जिक जिनजिदष्र्ट सवो च्च न्यायालय जिरपोर्ट [1992] एस.

य.ू पी. द्वारा जिदए गए पर्स्ताव के नोजिर्टस में उन आधारों की ांच जिसके आधार पर जिकसी न्यायाधीश को

     हर्टाने का अनुरोध जिकया गया है।

 1  एस सी आर।

 ाँच '  और अध्यक्ष/सभापजित'  जिरपोर्ट को,    जितनी ल्दी हो सके,       लोक सभा और पजिरषद के समक्ष रखेगा।

    राज्यों का। वतमान संदभ में ,       इस स्तर पर यह आवश्यकता है, '    ांच के समापन पर',    ब सजिमजित की

    जिरपोर्ट तैयार की गई है,     ो सवाल उ:ाती हैः क्या,   न्याजियक वाबदेही पर उप-     सजिमजित में पहले के जिनणय

के पजिरणामस्वरूप,       सजिमजित को अजिधजिनयम की धारा 4 (2)        द्वारा आदेजिशत अध्यक्ष को पर्स्तुत करने से

             पहले संबंजिधत न्यायाधीश को अपनी जिरपोर्ट की एक पर्जित पर्स्तुत करने की आवश्यकता है?

   अजिधजिनयम की धारा 6  सजिमजित द्वारा अध्यक्ष/           अध्यक्ष को जिरपोर्ट पर्स्तुत करने के बाद के चरण का पर्ावधान

  करती है। धारा 6  की उप-  धारा (1)            में कहा गया है जिक यजिद सजिमजित अपनी जिरपोर्ट में संबंजिधत न्यायाधीश

            को दोषमुक्त करती है और यह जिनष्कष द करती है जिक न्यायाधीश '      जिकसी भी दुर्व्ययवहार का दोषी नहीं है',

              तो संसद के जिकसी भी सदन में आगे कोई कदम नहीं उ:ाया ाएगा और '    सदन में लंजिबत पर्स्ताव।

'      के सा% आगे बढे़। धारा 6  की उप-  धारा (1)            से यह स्पष्र्ट है जिक सजिमजित द्वारा अपनी जिरपोर्ट में द 'दोषी

नही'ं      का जिनष्कष समाप्त करता है -

          संबंजिधत न्यायाधीश को हर्टाने की पर्जिक्रया इसके अनुसार शुरू की गई

   अजिधजिनयम की धारा 3 (1),       पर्जिक्रया का वह जिहस्सा ो वैधाजिनक है,  और अध्यक्ष/    अध्यक्ष द्वारा धारा 4

(3)                   के अनुसार सदन के समक्ष रखी ा रही सजिमजित की जिरपोर्ट पर शुरू की गई पर्जिक्रया का संसदीय

            जिहस्सा शुरू नहीं होता है। यह इन अजिभर्व्ययजिक्तयों से स्पष्र्ट है जिक '        तब जिकसी भी सदन में आगे कोई कदम

  नहीं उ:ाया ाएगा.      और पर्स्ताव सदन में लंजिबत है।

   अजिधजिनयम की धारा 6 (1)       में सदन की कायवाही नहीं की ाएगी।
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    न्याजियक वाबदेही पर उप-सजिमजित,      यह जिनम्नानुसार आयोजित की गई %ीः

यजिद, त%ाजिप,    जिनष्कष द्वारा पहँुचा गया

        अजिधजिनयजिमत काननू में पर्दत्त तंतर् यह है जिक-'

     यह साजिबत नहीं होता है,        मामला समाप्त हो ाता है और कोई ओ. सी.   नहीं होता है

        अनुच्छेद के अनुसार पर्स्ताव पेश करने का मामला।

 124 ( 4 ) . "

 (    पी पर पैरा 74। 744)

धारा 6  की उप-  धाराएँ (2)  और (3)     ऐसी जिस्%जित पर्दान करती हैं हाँ

                 सजिमजित की जिरपोर्ट में एक जिनष्कष है जिक न्यायाधीश दोषी है। कोई दुर्व्ययवहार या जिकसी असम%ता से पीजिड़त।

उप-  धारा (2)           में यह जिनधाजिरत जिकया गया है जिक अजिधजिनयम की धारा 3 (1)   के तहत अध्यक्ष/  सभापजित द्वारा

           स्वीकार जिकए गए पर्स्ताव पर सदन द्वारा एक सा% जिवचार जिकया ाएगा।

                  सजिमजित की जिरपोर्ट के सा%। इस जिस्%जित में और इस तरह से जिकसी न्यायाधीश को हर्टाने की पर्जिक्रया का

                 संसदीय भाग यह मानता है जिक सदन को न्यायाधीश को हर्टाने के पर्स्ताव पर जिवचार करने की आवश्यकता

 है। उप-धारा (3)             में कहा गया है जिक यजिद संसद के पर्त्येक सदन द्वारा अनुच्छेद 124   के खंड (4)  के

       पर्ावधान के अनुसार पर्स्ताव स्वीकार जिकया ाता है,       तो न्यायाधीश का दुर्व्ययवहार या अक्षमता साजिबत

               हुई मानी ाएगी और न्यायाधीश को हर्टाने का अनुरोध करने वाला संबोधन वह जिनधाजिरत तरीके से

      राष्र््टरपजित के समक्ष पर्स्तुत करेगा। इस पर्कार,         हर्टाने की पर्जिक्रया के संसदीय भाग की शुरुआत पहले

        के वैधाजिनक भाग की समाजिप्त के बाद होती है,           केवल उस जिस्%जित में ब सजिमजित की जिरपोर्ट में यह जिनष्कष

        जिमलता है जिक न्यायाधीश जिकसी दुर्व्ययवहार के जिलए 'दोषी'         है या जिकसी असम%ता से पीजिड़त है और अन्य%ा

        नही।ं हर्टाने की परूी पर्जिक्रया पर्कृजित में समगर् है।

        न्यायाधीशों के पर्ासंजिगक पर्ावधानों का एक संजिक्षप्त संदभ (ांच)

      उपरोक्त अजिधजिनयम के तहत बनाए गए जिनयम, 1969     ो वतमान संदभ में महत्वपणू हैं ,   अब बनाए ा

   सकते हैं । जिनयम 9        ांच सजिमजित की जिरपोर्ट से संबंजिधत है। उप-  जिनयम (1)       में कहा गया है जिक हां ांच

     सजिमजित के सदस्य सवसम्मत नहीं हैं ,     वहां अजिधजिनयम की धारा 4       के तहत पर्स्तुत जिरपोर्ट सदस्यों के बहुमत

     के जिनष्कषो ं के अनुसार होगी। उप-  जिनयम (2)          ांच सजिमजित के पी:ासीन अजिधकारी से अपेक्षा करता है जिक

       वह जिनजिदष्र्ट अवजिध के भीतर अपनी जिरपोर्ट डुजिप्लकेर्ट,    ड्यूर्टी ऑ%ेन्र्टी में अध्यक्ष/   अध्यक्ष को भे, जिनके
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       द्वारा सजिमजित का ग:न जिकया गया %ा। उप-  जिनयम (3)         के अनुसार ाँच सजिमजित की जिरपोर्ट की एक पर्माजिणत

पर्जित संसद के पर्त्येक सदन के समक्ष रखी ानी चाजिहए। उप जिनयम (4)

     सवोच्च न्यायालय की जिरपोर्ट [1992] एस. य.ू पी. 1   एस सी आर।
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   अजिधजिनयम की धारा 4              के तहत पर्स्तुत जिरपोर्ट के सा% तीसरे सदस्य के जिनष्कष को भी अगरे्जिषत जिकया

 ाएगा। उप-  जिनयम (5)       में तीसरे सदस्य द्वारा जिकए गए '  दोषी नही'ं      के जिवपरीत जिनष्कष की एक पर्ामाजिणक

                 पर्जित की आवश्यकता होती है। ऐसे मामले में भी संसद के पर्त्येक सदन के समक्ष रखा ाएगा। इस

पर्कार, उप-  जिनयम (4)  और (5)         में यह अपेक्षा की गई है जिक हां 'दोषी'     का जिनष्कष सवसम्मत नहीं है,

    बजिल्क केवल बहुमत से है,             तो संबंजिधत न्यायाधीश के पक्ष में तीसरे सदस्य की जिवपरीत राय भी संसद के

        पर्त्येक सदन के समक्ष जिवचार के जिलए रखी ाएगी,         ो न्यायाधीश को हर्टाने के पर्स्ताव पर जिवचार करते

   समय बहुमत द्वारा 'दोषी'            के जिनष्कष वाली जिरपोर्ट के सा% संसद को उपलब्ध होगी। उप-  जिनयम (6) उस

                जिवपरीत जिस्%जित के जिलए पर्ावधान करता है हां ांच सजिमजित के अजिधकांश सदस्यों का जिनष्कष यह है जिक

 न्यायाधीश '  दोषी नही'ं  है,          लेजिकन तीसरा सदस्य इसके जिवपरीत जिनष्कष जिनकालता है। इसमें पर्ावधान है

               जिक ऐसी जिस्%जित में हां ांच सजिमजित के अजिधकांश सदस्यों को लगता है जिक न्यायाधीश '   दोषी नहीं है', तो

'           ांच सजिमजित ऐसे तीसरे सदस्य द्वारा संसद या जिकसी अन्य पर्ाजिधकरण,      जिनकाय या र्व्ययजिक्त को जिदए गए

    जिनष्कष का खुलासा नहीं करेगी'  । (   ोर जिदया गया)

     यह स्पष्र्ट है जिक यजिद '  दोषी नही'ं          का जिनष्कष बहुमत से भी है और सवसम्मत नहीं है,    तो तीसरे सदस्य द्वारा

'दोषी'      का जिवपरीत जिनष्कष भी नहीं है।

    संसद या जिकसी अन्य पर्ाजिधकारी,             जिनकाय या र्व्ययजिक्त को पर्कर्ट जिकया ाना जिकसी के द्वारा जिकसी भी

        उदे्दश्य के जिलए बहुत कम कारवाई की गई। जिनयम 9       के सा% पजि:त अजिधजिनयम की धारा 6  में सजिन्नजिहत

         योना यह है जिक हां ांच सजिमजित का जिनष्कष '  दोषी नही'ं है,        चाहे वह सवसम्मत हो या ांच सजिमजित के

   सदस्यों के बहुमत द्वारा,              न्यायाधीश को हर्टाने की परूी पर्जिक्रया उस जिनष्कष के सा% समाप्त हो ाती है

                ो न्यायाधीश द्वारा सभी अफवाहों को दरजिकनार करते हुए दुर्व्ययवहार के आरोप को शांत करता है और

                 पर्स्ताव को संसद द्वारा जिवचार के जिलए लेने की भी आवश्यकता नहीं है ताजिक पर्जिक्रया का संसदीय भाग

        ांच सजिमजित द्वारा इसके पर्ारंभ के जिलए आवश्यक 'दोषी'           होने की पवू शत के अभाव में शुरू न हो। ऐसी

   जिस्%जित में ब '  दोषी नही'ं           का जिनष्कष केवल सदस्यों के बहुमत द्वारा जिनकाला ाता है,   तो तीसरे सदस्य

                 द्वारा दोषी के जिवपरीत जिनष्कष को संसद सजिहत जिकसी भी पर्ाजिधकरण या र्व्ययजिक्त के सामने पर्कर्ट नहीं जिकया

                ाता है क्योंजिक उन आरोपों के आधार पर संबंजिधत न्यायाधीश के आचरण पर सभी बहस समाप्त होनी

           चाजिहए। योना यह है जिक मामला अंत में वहाँ समाप्त होना चाजिहए,  जिकसी को भी,     यहाँ तक जिक संसद को

भी, '  दोषी नही'ं     के जिनष्कष पर जिवचार करने,           बहस करने या ांच करने का अजिधकार या अजिधकार नहीं होना

चाजिहए।
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             अतः यह स्पष्र्ट है जिक ाँच सजिमजित का ग:न जिनम्नानुसार जिकया गया है -

   अजिधजिनयम की धारा 3 (2)            संबंजिधत न्यायाधीश को हर्टाने के पर्श्न पर एकमातर् और अंजितम मध्यस्% बन

         ाती है हां न्यायाधीश द्वारा जिनष्कष पर पहँुचा गया %ा।सजिमजित,      चाहे सवसम्मत हो या बहुमत से, यह

   है जिक न्यायाधीश '  दोषी नही'ं    है। धारा 6 (1)     के सा% पजि:त जिनयम 9 (6)   सजिमजित द्वारा '  दोषी नही'ं  के

         जिनष्कष की सीमा और र्व्ययापक जिवस्तार को इंजिगत करता है,       जिसमें यह पर्ावधान जिकया गया है जिक असंतुष्र्ट

   तीसरे सदस्य द्वारा 'दोषी'  के जिवपरीत जिनष्कष

   बहुमत द्वारा '  दोषी नही'ं              के जिनष्कष का खुलासा संसद सजिहत जिकसी को भी नहीं जिकया ाएगा। जिवचार यह

       है जिक यजिद सजिमजित बहुमत से भी '  दोषी नही'ं     का जिनष्कष द करती है,      तो तीसरे सदस्य की जिवपरीत राय के

बावदू,      मामला वहां समाप्त हो ाना चाजिहए,   जिकसी को भी,      यहां तक जिक संसद को भी, '  दोषी नही'ं के

                 जिनष्कष की शुद्धता या वैधता की बहुत कम ांच करने का अजिधकार नहीं होना चाजिहए। इन पर्ावधानों से

                 स्पष्र्ट इरादा यह है जिक यजिद ांच सजिमजित यह जिनष्कष जिनकालती है जिक न्यायाधीश जिकसी भी दुर्व्ययवहार के

 जिलए '  दोषी नही'ं  है,                तो उस जिनष्कष की जिकसी भी आगे की ांच को संवैधाजिनक योना में शाजिमल नहीं

  जिकया गया है,                और तीसरे सदस्य द्वारा संसद में भी दोषी पाए ाने के जिवपरीत जिनष्कष का खुलासा करके

        कोई उपयोगी उदे्दश्य परूा नहीं जिकया ा रहा है,    इसका खुलासा '  दोषी नही'ं      की बहुमत राय के सा%

 जिनजिषद्ध है,               ो संबंजिधत न्यायाधीश के जिखलाफ लगाए गए दुर्व्ययवहार के आरोप को शांत करता है। तीसरे

                सदस्य द्वारा दोषी की असहमत राय को बंद करने से संबंजिधत न्यायाधीश की पर्जितष्:ा को अनावश्यक रूप

  से नुकसान होगा,             भले ही हर्टाने की पर्जिक्रया समाप्त हो गई हो और बहुमत ने उसे 'दोषी नही'ं  पाया हो।

         अजिधजिनयम और जिनयमों में ये पर्ावधान एक मबतू संकेत हैं

     जिक संजिवधान के अनुच्छेद 124    के खंड (4)   और (5)         के अनुसार एक न्यायाधीश को हर्टाने के जिलए

    संवैधाजिनक योना और अनुच्छेद 124 (5)        के तहत अजिधजिनयजिमत समान दाजियत्व काननू न्याजियक समीक्षा

        द्वारा भी सभी ांच को बंद कर देता है,         हां ांच सजिमजित सवसम्मजित से या यहां तक जिक

            बहुमत यह जिनष्कष जिनकालता है जिक न्यायाधीश जिकसी भी दुर्व्ययवहार के जिलए 'दोषी नही'ं    है। ाजिहर है,

     संबंजिधत न्यायाधीश अपने पक्ष में '  दोषी नही'ं            के जिनष्कष से र्व्ययजि%त नहीं हो सकता है और यजिद ऐसा

   जिनष्कष सवसम्मत नहीं है,   लेजिकन बहुमत से,    जिनयमों के जिनयम 9 (6)      के अनुसार दोषी की असहमजित वाली

    राय का खुलासा न करना,       यहां तक जिक संसद को भी,        असहमजित वाली राय से संबंजिधत न्यायाधीश की

         पर्जितष्:ा को जिकसी भी संभाजिवत नुकसान से बचाता है और इसजिलए,      अघोजिषत असहमजित वाली राय से उसे

         कोई वैध जिशकायत नहीं हो सकती है। इस कारण से,        संबंजिधत न्यायाधीश को उस जिस्%जित में न्याजियक

          समीक्षा के बजिहष्कार के जिखलाफ कोई जिशकायत नहीं हो सकती है।
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          संवैधाजिनक योना इंजिगत करती है जिक यह केवल इसके सदस्य हैं

               जिनजिदष्र्ट न्यनूतम संख्या में संयुक्त रूप से काय करने वाली संसद ो जिकसी न्यायाधीश को हर्टाने की

     पर्जिक्रया की शुरुआत कर सकती है,   अन्य सभी तरीके

         और र्व्ययजिक्तयों को बाहर रखा ा रहा है। जिनयम 9 (6)  में 'दोषी'        की असहमजित वाली राय का संसद में भी

                खुलासा न करने का पर्ावधान आगे इंजिगत करता है जिक संसद के सदस्यों सजिहत जिकसी को भी,  जिन्होंने

          हर्टाने की पर्जिक्रया शुरू करने के जिलए अजिधजिनयम की धारा 3 (1)      के तहत पर्स्ताव का नोजिर्टस जिदया %ा,

         उस जिस्%जित में ांच करने का कोई अजिधकार नहीं है।

      ाँच सजिमजित द्वारा द जिकया गया '  दोषी नही'ं  का जिनष्कष,          यहाँ तक जिक बहुमत से भी। जिनयमों के जिनयम 9

(6)       के सा% पजि:त अजिधजिनयम की धारा 6 (1)        इस जिदशा में एक स्पष्र्ट संकेत है। इस पर्कार,  न्याजियक

             समीक्षा का कुल बजिहष्करण हैसंबंजिधत न्यायाधीश और पार लाइमें र्ट के सदस्यों सजिहत जिकसी का भी

उदाहरण,     जिसने पर्स्ताव की सचूना दी,       सा% ही संसद में भी कोई बहस,     यजिद ांच सजिमजित द्वारा जिनष्कष,

      चाहे वह यनूानी हो या बहुमत से,           यह है जिक न्यायाधीश जिकसी भी दुर्व्ययवहार के जिलए 'दोषी नही'ं  है।

        सजिमजित की जिरपोर्ट की जिस्%जित में यह जिस्%जित है

             कम से कम उस जिस्%जित में सजिमजित के जिलए अजिधजिनयम की धारा 4 (2)    के तहत अध्यक्ष/अध्यक्ष को

               पर्स्तुत करने से पहले संबंजिधत न्यायाधीश को अपनी जिरपोर्ट की एक पर्जित पर्स्तुत करने की कोई

              आवश्यकता नहीं हो सकती है। संबंजिधत न्यायाधीश के पास कोई जिशकायत नहीं होने के कारण, न्याजियक

             समीक्षा की मांग करने के उनके अजिधकार का सवाल ही नहीं उ:ता है। हालाँजिक,    सवाल उस जिवपरीत जिस्%जित

           में इस दाजियत्व का है हाँ सजिमजित संबंजिधत न्यायाधीश के जिखलाफ 'दोषी'   का जिनष्कष जिनकालती है।

   अजिधजिनयम की धारा 4 (2)    के तहत अध्यक्ष/         अध्यक्ष को पर्स्तुत करने से पहले जिनयुक्त न्यायाधीश को

                अपनी जिरपोर्ट की एक पर्जित पर्स्तुत करने के जिलए सजिमजित में जिकसी भी दाजियत्व का अभाव न्याजियक

  वाबदेही पर उप-              सजिमजित में घोजिषत काननू के अनुरूप है जिक न्यायाधीश को हर्टाने की पर्जिक्रया अध्यक्ष

           द्वारा पहले जिरपोर्ट रखे ाने तक वैधाजिनक है।संसद अजिधजिनयम की धारा 4  की उप-  धारा (2)  और (3) के

               अनुसार सजिमजित द्वारा उसे पर्स्तुत करने पर। पहले से जिदए गए कारणों के जिलए जिरपोर्ट में '  दोषी नही'ं पाए

         ाने के मामले में न्याजियक समीक्षा की कोई गंुाइश नहीं है, '  दोषी नही'ं       का जिनष्कष जिकसी भी कारण से

 मुक्त है।

     अपनाई गई संवैधाजिनक योना की ांच में ,          संबंजिधत न्यायाधीश को जिरपोर्ट की एक पर्जित पर्स्तुत करने की

    कोई बाध्यता नहीं है। द.
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              न्यायाधीश के र्व्ययजि%त न होने और अन्य सभी को बाहर रखे ाने पर ब जिनष्कष '  दोषी नही'ं  होता है, तो

अदालत द्वारा जिकसी भी पर्जितबंध को स्वचाजिलत रूप से खाजिर कर जिदया ाता है, तब तक की पर्जिक्रया

              वैधाजिनक होने के बावदू। वैधाजिनक पर्जिक्रया की घर्टनाओं पर इस पजिरपरे्क्षय में जिवचार जिकया ाना
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 149

 एसएमर्टी। एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [वमा, .]

  इस पृष्:भजूिम में ,          अब जिनणय के जिलए पढ़ा ाने वाला पर्श्न हैः क्या

     जिनष्कष यह है जिक न्यायाधीश 'दोषी'           है बजिक अन्य आरोपों पर जिनष्कष यह है जिक न्यायाधीश '  दोषी नही'ं

है,            तो पर्त्येक आरोप पर जिनष्कष के संबंध में ो पजिरणाम सामने आएंगे,      वे उसकी पर्कृजित पर जिनभर करें गे।

  में ।दसूरे शब्दों में ,        जिस आरोप के संबंध में न्यायाधीश को 'दोषी नही'ं   पाया ाता है,  उसके पजिरणाम ऊपर

    बताए गए अनुसार होंगे -

   अजिधजिनयम की धारा 6 (1)    और जिनयमों के जिनयम 9 (6) और

                उन आरोपों से संबंजिधत जिनष्कासन जिकसी भी आगे की ांच या न्याजियक समीक्षा के अधीन हुए जिबना

                संकेजितत तरीके से समाप्त हो ाएगा सा जिक एक न्यायाधीश के जिखलाफ लगाए गए सभी आरोपों के

  संबंध में '  दोषी नही'ं       के जिनष्कष के मामले में होता है।

  इस स्तर पर, सब-        कॉम में पहले के जिनणय से कुछ उद्धरण

    न्याजियक वाबदेही पर सजिमजित v.   भारत संघ और अन्य, [1991] 4 एस. सी. सी. 699   को सुजिवधा के

                    जिलए उद्धतृ जिकया ा सकता है। इस याजिचका में उ:ाए गए मुदे्द पर मुख्य रूप से पहले के जिनणय के इन

            जिहस्सों के संदभ में बहस की गई %ी। ये उद्धरण इस पर्कार हैं ः

 "        लेजिकन भारत में संवैधाजिनक योना चाहता है जिक

         रानीजितक और न्याजियक का एक जिववेकपणू जिमशर्ण पर्ाप्त करना

         न्यायाधीशों को हर्टाने की पर्जिक्रयाएँ। हालांजिक यह जिदखाई देता है

       पहली दृजिष्र्ट जिक संजिवधान की कायवाही खंड (4) और (5)     को अपनाने से संबंजिधत सभा

  अनुच्छेद 124           इसके जिवपरीत और स्पष्र्ट रूप से इंजिगत करता पर्तीत होता है।

          और एक न्याजियक द्वारा जिनधारण को बाहर करने का इरादा

      गलत के आरोपों की शुद्धता की पर्जिक्रया
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       अजिधक सावधानीपवूक ाँच पर र्व्ययवहार या अक्षमता

यह सही जिनष्कष नहीं है। "(पी पर पैरा 44) 731)

"    संजिवधान सभा में कायवाही, वहाँ

 इससे पहले,       यह संकेत न दें जिक खंड (4)   को अपनाने में

    सवोच्च न्यायालय की जिरपोर्ट [1992] एस. य.ू पी. 1

     और संजिवधान के अनुच्छेद 124  के (5), इरादे

              संजिवधान सभा की ाँच को बाहर करना %ाऔर न्यायाधीश के दुर्व्ययवहार या अक्षमता का पर्माण

          न्याजियक जिनकाय द्वारा हर्टाने की मांग की गई। ध्यान रखें ।

         शर्ी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर द्वारा र्व्ययक्त जिकए गए जिवचारों पर,

     ो मसौदा सजिमजित के सदस्य %े, बजिक

 शर्ी एम.      अन्नान द्वारा पर्स्ताजिवत संशोधनों का जिवरोध

                  ऐसी ाँच के जिलए तंतर् के संबंध में और सबतू एक ऐसा मामला %ा जिसे इसमें शाजिमल करने की

  आवश्यकता नहीं %ी

             संजिवधान और यह एक ऐसा मामला है जिसके जिलए पर्ावधान जिकया ा सकता है

      संसद द्वारा काननू द्वारा बनाया ाए।

(    पी पर पैरा 46  । 733)

         उपलब्ध संवैधाजिनक जिवकल्पों का उल्लेख डी में जिकया गया %ा

          च दसूरा जिसे बहुमत की राय में स्वीकार जिकया गया %ा

एच.

 दसूरा। -         चूंजिक एक पता पर्स्तुत करने के जिलए एक पर्स्ताव

 अनुच्छेद 121  और 124 (4)         में जिनजिदष्र्ट राष्र््टरपजित को दुर्व्ययवहार और अक्षमता को 'साजिबत'   करने के

  आधार पर होना चाजिहए,               ऐसा कोई पर्स्ताव तब तक नहीं जिकया ा सकता ब तक जिक दुर्व्ययवहार या

                  अक्षमता से संबंजिधत आरोप पहले संसद के जिकसी भी सदन के बाहर जिकसी मंच पर साजिबत नहीं हो ाते।
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   मन में । अनुच्छेद 124 (5)               के तहत काननू अजिनवाय है और ब तक संसद कोई काननू नहीं बनाती है और

कजि%त दुर्व्ययवहार या अक्षमता की ांच के जिलए पर्ावधान नहीं करती है और उसके जिलए पर्जिक्रया को

   जिवजिनयजिमत नहीं करती है,     तब तक अनुच्छेद 124 (4)         के तहत न्यायाधीश को हर्टाने के जिलए कोई

                  पर्स्ताव स्वीकाय नहीं होगा और संसद के सदनों को तब तक चचा में नहीं लाया ाएगा ब तक जिक संसद

                के दोनों सदनों के बाहर कोई पर्ाजिधकरण गलत जिनणय द नहीं करता है। र्व्ययवहार या अक्षमता। 'जिसद्ध'

अजिभर्व्ययजिक्त पर ोर जिदया ाता है।

(    पी पर पैरा 68  । 741)

 एसएमर्टी। एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [वमा, .]

         दसूरे दृजिष्र्टकोण की स्वीकृजित इस पर्कार बताई गई %ी -

"       दसूरे दृश्य की अपनी सराहनीय जिवशेषताएं हैं ।

          यह जिवजिभन्न पर्ावधानों को सामंस्यपणू तरीके से पढ़ने में सक्षम बनाता है।

और,  एक सा%,      के पोजिषत मलू्यों के सा% लगातार

           न्याजियक स्वतंतर्ता। यह उजिचत मान्यता भी पर्दान करता है अनुच्छेद 124 (4)  में "जिसद्ध"  शब्द। यह

  दृश्य भी होगा

         संसद के दोनों सदनों में पर्जिक्रया की एकरूपता सुजिनजिश्चत करना।

            कायवाही में मनमानेपन को समाप्त करने के जिलए काम करें और सेवा करें

         एक न्यायाधीश को हर्टाने के जिलए। यह दोहराव से बचेगा

        दोनों सदनों में ाँच और ाँच। आओ हम।

    इस पर जिवस्तार से "।

(    पी पर पैरा 71  । 742)

        वह गजित ो बार को ऊपर उ:ाती है

 अनुच्छेद 121             वास्तव में इस तरह के जिनष्कासन के जिलए एक पर्स्ताव है अनुच्छेद 124   का खंड (4)

    सदन में पेश जिकया गया

           कजि%त दुर्व्ययवहार या अक्षमता साजिबत हुई हैसंसद द्वारा अजिधजिनयजिमत काननू के अनुसार

 अनुच्छेद 124   का खंड (5)    । इस संयोन में , बराबर
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                दाजियत्व पर्जिक्रया गलत होने के पर्माण के बाद ही शुरू होती है।काननू के अनुसार र्व्ययवहार या अक्षमता

खंड (5) के तहत अजिधजिनयजिमत, ांच के जिलए तंतर्

            और दुर्व्ययवहार या अक्षमता के पर्माण का पता लगाना वैधाजिनक होने के नाते,      परूी तरह से काननू के

  पर्ावधानों द्वारा शाजिसत

 खंड (5)          के अधीन अजिधजिनयजिमत। यह लेख को भी सुसंगत बनाता है।

121. जिस्%जित यह होगी जिक गलत का आरोप

        एक न्यायाधीश का र्व्ययवहार या अक्षमता बनाई ानी चाजिहए,

       बाघ और काननू के अनुसार साजिबत पाया गया

      अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा अजिधजिनयजिमतः 124 ( 5 ) जिबना

संसद उस स्तर तक शाजिमल की ा रही है;

      न्यायाधीश के दुर्व्ययवहार या असम%ता साजिबत हुई

     उस जिवजिध द्वारा उपबंजिधत तरीके से,     वतमान के जिलए एक पर्स्ताव

                न्यायाधीश को हर्टाने के जिलए राष्र््टरपजित को संबोजिधत करना उस आधार पर पर्त्येक सदन में आगे बढ़ाया

ाएगा

  अनुच्छेद 124 (4);               पर्स्ताव के बाद इस तरह पेश जिकया ा रहा है दुर्व्ययवहार या असम%ता का पर्माण

  और इसके जिलए

     सवोच्च न्यायालय की जिरपोर्ट [1992]           को हर्टाने के जिलए पर्ा%ना करते हुए राष्र््टरपजित को एक संबोधन

पर्स्तुत करना।

1

   न्यायाधीश द्वारा अनुच्छेद 121               में जिनजिहत चचा पर लगी रोक हर्टा ली ाती है और संसद में चचा हो

 सकती है।

     न्यायाधीश के आचरण के संबंध में ;              और आगे का पजिरणाम संसद के जिकसी सदन में पर्स्ताव के आने के

   आधार पर होगा। यजिद, त%ाजिप,        में पर्दान की गई मशीनरी द्वारा पर्ाप्त जिनष्कष

         अजिधजिनयजिमत काननू यह है जिक आरोप साजिबत नहीं होता है,        मामला समाप्त हो ाता है और पर्स्ताव को

       पेश करने का कोई अवसर नहीं होता है।
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 अनुच्छेद 124 (4)  के अनुसार।

( पी पर पैरा 74। 744)

"       दसूरा जिवचार यह है जिक अनुच्छेद 124   का खंड (4)         संसद को न्यायाधीश को हर्टाने के जिलए काय करने

                  की शजिक्त देता है। यजिद मामला इस स्तर पर उसके समक्ष लाया ाता है तो जिनधाजिरत तरीके से साजिबत

     दुर्व्ययवहार या अक्षमता के आधार पर;              और उस स्तर तक पहंुचने के जिलए संसद से उस उदे्दश्य के जिलए

पर्जिक्रया को जिवजिनयजिमत करने वाले खंड (5) के तहत एक काननू बनाने के जिलए जिफर से कहा ाता है।

     इसका अ% है जिक आरोप लगाना,    कायवाही शुरू करना,        ाँच करना और न्यायाधीश के दुर्व्ययवहार या

  अक्षमता का पर्माण।

              सबतू अजिनवाय रूप से संसद के बाहर होना चाजिहए और नहीउंसके भीतर। दसूरे शब्दों में ,   सबतू जिसमें

न्यायाधीश के आचरण की चचा शाजिमल है, एक ऐसे जिनकाय द्वारा होना चाजिहए ो अनुच्छेद 121 की

    सीमा से बाहर है। 'जिसद्ध'              शब्द हमारी काननूी पर्णाली में समझे ाने वाले तरीके से सबतू को भी दशाता

है,               यानी न्याजियक पर्जिक्रया के पजिरणामस्वरूप। नीजित यह पर्तीत होती है जिक दुर्व्ययवहार या असम%ता के

    पर्माण तक का परूा चरण,            ो आरोप लगाए ाने पर ांच शुरू करने से शुरू होता है, अनुच्छेद 124 (5)

के तहत अजिधजिनयजिमत काननू द्वारा शाजिसत होता है और अनुच्छेद 121 में पर्दान जिकए गए पर्जितबंधों को

 देखते हुए,   उस तंतर् को

  एफ एसएमर्टी। एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [वमा, .]

    संसद के बाहर रहें ,        न जिक उसके भीतर। अगर ऐसा है तो

            न ही इसमें पर्दान की गई मशीनरी पर इसका कोई जिनयंतर्ण हैअनुच्छेद 124 (5)   के तहत अजिधजिनयजिमत

   काननू। संसद आती है।

        तस्वीर में केवल तभी ब कोई जिनष्कष जिनकलता है

     मशीनरी ो कजि%त दुर्व्ययवहार या अक्षमता है

     साजिबत कर जिदया गया। न्यायाधीश (ांच) अजिधजिनयम, 1968 अजिधजिनयजिमत

 अनुच्छेद 124 (5)        के तहत ही संकेत जिमलता है जिक संसद

   इस पर्कार अनुच्छेद 121      की एकीकृत योना को समझा गया,

124 ( 4 )  और 124 (5)     । अजिधजिनयम की सामान्य योना

-     इस दृजिष्र्टकोण के जिलए रूप।
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एच.

 ( पी पर पैरा 76। 745)

"     यजिद यह सही जिस्%जित है,    तो काननू की वैधता

 अनुच्छेद 124   के खंड (5)     के तहत संसद द्वारा अजिधजिनयजिमत

       और तदनुसार ांच के समापन तक का चरण

उस काननू के परूी तरह से क़ाननू द्वारा शाजिसत होने के सा%

         संसदीय पर्जिक्रया के रूप में न्याजियक समीक्षा के जिलए खुला

  अनुच्छेद 124 (4)         जिनष्कष द होने के बाद ही शुरू होता है।

        जिक कजि%त दुर्व्ययवहार या अक्षमता में साजिबत होता है

अजिधजिनयजिमत काननू के अनुसार की गई ांच

 खंड (5)                । इस कारण से जिवजिशष्र्टता पर आधाजिरत तक पर्जिक्रया और पर्गजित पर संसद का अजिधकार के्षतर्

 न्यायाधीश (ांच)  अजिधजिनयम, 1968          के तहत ांच औरमामले में इस न्यायालय की अजिधकाजिरता का

बजिहष्कार

इस स्तर पर उत्पन्न नहीं होता है। . … ...... "

 (    पी पर पैरा 77। 746)

(   सु पर ोर दें

           यह इंजिगत करता है जिक इस के्षतर् को खुला नहीं छोड़ा गया है।

ो भी एक सचूक है जिक जिस स्तर पर बार अंदर है

 अनुच्छेद 121    हर्टा जिदया गया है,     संसद का पर्ारंजिभक जिबंदु है

जिसद्ध;       द्वारा पर्जिक्रया की शुरुआत से चरण आरोप,  उसका तरीका,    ाँच और सबतू बनाना

 खंड (5)          के तहत अजिधजिनयजिमत काननू द्वारा कवर जिकए ाते हैं ;      मामले में सवो च्च न्यायालय जिरपोर्ट

[1992] एसयपूीपी।

1
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    आरोप साजिबत नहीं हुआ है,     शत पवूवती  हैखंड (4)        के तहत संसद की अजिधकाजिरता का आह्वान करना,

मौदू नहीं है, ो 1968 के अजिधजिनयम की धारा 6 के ऐसा कहने का कारण है; और यजिद यह साजिबत हो

 ाता है,   तो खंड (4)      के तहत पर्जिक्रया शुरू होती है,         ो उसमें जिदए गए पजिरणाम में समाप्त होती है।

 (    पी पर पैरा 79। 747)

" तदनुसार,     योना यह है जिक परूी पर्जिक्रया

जिनष्कासन दो भागों में होता है-पहला खंड (5) के तहत दीक्षा से लेकर ांच तक और दुर्व्ययवहार या

          दुर्व्ययवहार का पर्माण। अक्षमता एक अजिधजिनयजिमत काननू द्वारा कवर की ाती है,    संसद की भजूिमका केवल

          जिवधायी है सा जिक उसके द्वारा अजिधजिनयजिमत सभी काननूों में है;    और दसूरा भाग खंड (4)   के तहत सबतू

     के बाद ही संसद में है,    वह पर्जिक्रया खंड (5)          के तहत अजिधजिनयजिमत काननू के अनुसार सबतू पर ही शुरू

होती है। इस पर्कार पहला भाग परूी तरह से वैधाजिनक है बजिक दसूरा भाग अकेले संसदीय पर्जिक्रया है।

       संजिवधान का उदे्दश्य एक स्पष्र्ट पर्ावधान %ा -

           पहला भाग परूी तरह से अजिधजिनयजिमत काननू द्वारा कवर जिकया गया है,      जिसकी वैधता और उसके तहत

    पर्जिक्रया न्याजियक के अधीन है

जिकसी भी रानीजितक रंग से स्वतंतर् समीक्षा और सबतू के बाद इसका उदे्दश्य एक संसदीय पर्जिक्रया होना

   %ा। यह बात है।

            एक न्यायाधीश को हर्टाने के जिलए हमारी संवैधाजिनक योना में जिकया गया संश्लेषण।

 (  पैरा 81  और 82   पीपी पर। 747-748 )

" वास्तव में , यह अजिधजिनयम संवैधाजिनक दशन को दशाता है

                हर्टाने की पर्जिक्रया के न्याजियक और रानीजितक दोनों तत्वों का। अंजितम अजिधकार इस अ% में संसद के

                  पास रहता है जिक भले ही अजिभयोग सजिमजित इस जिनष्कष को द करती है जिक न्यायाधीश आरोपों के जिलए

 दोषी है,                  जिफर भी संसद को हर्टाने के जिलए राष्र््टरपजित को एक संबोधन पर्स्तुत नहीं करने का जिनणय लेने के

जिलए खुला है। लेजिकन अगर सजिमजित यह जिनष्कष द करती है जिक न्यायाधीश दोषी नहीं है, तो हर्टाने की

                  पर्जिक्रया में रानीजितक तत्व के पास कोई और जिवकल्प नहीं है। यह काननू वास्तव में एक सभ्य काननू है

 ो 155        की वाबदेही की अवधारणा का जिमलान करता है।

 

 एसएमर्टी। एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [वमा, .]

      न्यायाधीश और न्याजियक स्वतंतर्ता के मलू्य "।
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(  पैरा 97   पीपी पर। 751-752 )

" इसजिलए, जिववाद बी, सी और पर हमारे जिनष्कष

  डी जिनम्नानुसार हैः

     न्यायाधीश को हर्टाने की संवैधाजिनक पर्जिक्रया

    पर्स्ताव के पर्वेश के जिबंदु तक,  का संजिवधान

सजिमजित और कॉम द्वारा जिनष्कषो ं की जिरकॉजिडंग

जिमर््टर्टी,  सख्ती से,              के सदनों में कायवाही नहीं हैं संसद। अध्यक्ष के तहत एक वैधाजिनक पर्ाजिधकरण है

             एक्र्ट करें । उस जिबंदु तक यह नहीं कहा ा सकता है जिक मामला बना रहेगा।

      न्यायालय के अजिधकार के्षतर् से बाहर। जिवषय-       वस्तु बी का उत्तर जिदया गया है

तदनुसार।

      काननू के अनुसार दुराचार का पवू पर्माण

 अनुच्छेद 124 (5)        के तहत बनाया गया एक पवूवती  शत है

   चचा के जिखलाफ अनुच्छेद 121     के तहत पर्जितबंध को हर्टाना

संसद में न्यायाधीशों का आचरण। अनुच्छेद 124 (4)

               वास्तव में केवल इसके तहत बनाए गए काननू के सा% ही सा%क हो ाता है

 अनुच्छेद 124 (5)             । इस तरह के काननू के जिबना संवैधाजिनकन्यायाधीश को हर्टाने की योना और

   पर्जिक्रया बनी रहती है

चुनें । सामगर्ी सी का वाब उसी के अनुसार जिदया ाता है।

(  पैरा 99  और 100   पीपी पर। 752-753 )

              कायवाही के वैधाजिनक होने का अ% है जिक यह उस भाग में शाजिसत होती है।

 अनुच्छेद 124 (5)                के तहत अजिधजिनयजिमत काननू द्वारा और यह इस अ% में वैधाजिनक है जिक यह संसद के

बाहर है बजिक उसके बाद 'दोषी' पाए ाने के मामले में

  सजिमजित द्वारा,     कायवाही संसद में होती है।

   अनुच्छेद के खंड (4)  और (5)    द्वारा इंजिगत संवैधाजिनक योना
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 124   और अनुच्छेद 124 (5)          के तहत संसद द्वारा अजिधजिनयजिमत काननू में पजिरलजिक्षत होता है,  सा जिक

न्याजियक वाबदेही पर उप-सजिमजित में संकेत जिदया गया है, 'न्यायाधीशों को हर्टाने के जिलए रानीजितक और

     न्याजियक पर्जिक्रयाओं का एक जिववेकपणू जिमशर्ण'    है और इसजिलए,       हमें पहले इन पर्ावधानों को देखना

                 चाजिहए ताजिक इस संदभ में उ:ाए गए पर्त्येक पर्श्न का उत्तर पर्दान जिकया ा सके। हर्टाने के जिलए

                जिवजिभन्न योनाएं अन्य देशों में न्यायाधीश हमारे सामने समस्या का उत्तर नहीं देते हैं और वे केवल

मामलूी पवूवती  मलू्य के होते हैं । ऑस्र््टरेजिलया से अन्य देशों में अभ्यास और उदाहरण, मागदशन

   पर्दान कर सकते हैं

 

     सवोच्च न्यायालय की जिरपोर्ट [1992] एस. य.ू पी. 1   एस सी आर।

                 केवल हमारी संवैधाजिनक योना में पर्जिक्रया के रानीजितक भाग के संबंध में ो ांच सजिमजित द्वारा 'दोषी'

            पाए ाने के बाद शुरू होती है और जिरपोर्ट अजिधजिनयम की धारा 4 (3)       के तहत संसद के समक्ष रखी ाती

 है। इसजिलए,           हमें मुख्य रूप से संजिवधान के पर्ावधानों और अनुच्छेद 124 (5)    के तहत अजिधजिनयजिमत

             काननू से अपने सामने समस्या का संकेत खोना चाजिहए। भारत में संवैधाजिनक योना में '  रानीजितक और

    न्याजियक पर्जिक्रयाओं के जिववेकपणू जिमशर्ण'   को देखते हुए,        यजिद ांच सजिमजित यह जिनष्कष जिनकालती है जिक

   न्यायाधीश दोषी नहीं है,              तो सभी के कहने पर न्याजियक समीक्षा के बजिहष्कार पर जिकसी को भी जिवचार करने

                 की आवश्यकता नहीं है। स्पष्र्ट संकेत यह है जिक संसद के सदस्यों की जिनजिदष्र्ट न्यनूतम संख्या द्वारा जिनधाजिरत

                 तरीके से लगाए गए आरोप की ांच एक ांच सजिमजित द्वारा की गई है जिसमें उच्च न्याजियक अजिधकारी

                 शाजिमल हैं और उनके द्वारा यह जिनष्कष जिनकाला गया है जिक न्यायाधीश जिकसी भी दुर्व्ययवहार के जिलए 'दोषी

नही'ं है,            मामले को सभी अफवाहों को दरजिकनार करते हुए समाप्त जिकया ाना चाजिहए,   जिबना जिकसी को भी

'  दोषी नही'ं            के जिनष्कष की शुद्धता की ांच करने की अनुमजित दी ानी चाजिहए।

               ब सजिमजित की जिरपोर्ट में जिनष्कष यह है जिक न्यायाधीश जिकसी भी दुर्व्ययवहार के जिलए 'दोषी'  है,  तो

   अजिधजिनयम की धारा 6 (2)              में आदेश जिदया गया है जिक न्यायाधीश को हर्टाने के पर्स्ताव को सदन द्वारा

 धारा 4 (2)               के अनुसार पर्स्तुत सजिमजित की जिरपोर्ट के सा% जिवचार के जिलए जिलया ाएगा और अजिधजिनयम

  की धारा 4 (3)          के तहत उसके समक्ष रखा ाएगा। जिनयमों के जिनयम 9 (1)      में पर्ावधान है जिक हां ांच

    सजिमजित के सदस्य नहीं हैं

 सवसम्मजित से,              सजिमजित द्वारा पर्स्तुत जिरपोर्ट उसके सदस्यों के बहुमत के जिनष्कष के अनुसार होगी। हम पहले

  ही जिनयम 9 (6)               में पर्ावधान और इसके वास्तजिवक महत्व का संकेत दे चुके हैं हां अजिधकांश सदस्य यह

         जिनष्कष जिनकालते हैं जिक न्यायाधीश दोषी नहीं है। जिनयम 9 (4)       अन्य जिस्%जित के जिलए पर्ावधान करता है

               हां सजिमजित के अजिधकांश सदस्य यह जिनष्कष जिनकालते हैं जिक न्यायाधीश दुर्व्ययवहार का दोषी है लेजिकन

       तीसरा सदस्य इसके जिवपरीत जिनष्कष जिनकालता है। उप-  जिनयम (6)   के जिवपरीत,     जिसमें तीसरे सदस्य की

         असहमजितपणू राय के पर्कर्टीकरण के जिखलाफ एक स्पष्र्ट जिनषेध है,       ब बहुमत की राय है जिक न्यायाधीश

  दोषी नहीं है,  तो उप-  जिनयम (4)               में यह अपेक्षा की गई है जिक हां बहुमत की राय है जिक न्यायाधीश दोषी
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है,                  तो तीसरे सदस्य द्वारा जिकए गए इसके जिवपरीत जिनष्कष को भी ांच सजिमजित द्वारा अजिधजिनयम की धारा 4

(2) के तहत पर्स्तुत जिरपोर्ट के सा% भेा ाएगा, जिसमें बहुमत के जिनष्कषो ं के अनुसार जिक न्यायाधीश

 दोषी है,    सा जिक जिनयम 9 (1)            द्वारा आवश्यक है। दोनों जिस्%जितयों में यह अंतर महत्वपणू है। बजिक जिनयम

9 (6)  के अनुसार,            तीसरे सदस्य की असहमत राय का खुलासा भी नहीं जिकया ाना है।

   संसद सजिहत कोई भी,  हां 157    सदस्यों का बहुमत है

 

 एसएमर्टी। एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [वमा, .]

              ांच सजिमजित यह जिनष्कष जिनकालती है जिक न्यायाधीश जिकसी भी दुर्व्ययवहार का दोषी नहीं है,  हां बहुमत

   न्यायाधीश को दुर्व्ययवहार का 'दोषी' पाता है,       इसके जिवपरीत तीसरे सदस्य की असहमत राय, यानी 'दोषी

नही'ं     को अजिधजिनयम की धारा 4 (2)            के तहत पर्स्तुत जिरपोर्ट के सा% आगे बढ़ाया ाना चाजिहए। जिनयम 9

 के उप-  जिनयम (5)       में आगे कहा गया है जिक उप-  जिनयम (4)        में जिनजिदष्र्ट तीसरे सदस्य द्वारा जिकए गए जिनष्कष

              की एक पर्माजिणत पर्जित भी संसद के पर्त्येक सदन के समक्ष रखी ाएगी। ाजिहर है,   आवश्यकता का

उदे्दश्य

               सा% में पर्स्तुत जिकए ाने वाले तीसरे सदस्य द्वारा दोषी नहीं होने की असहमजित की राय

 धारा 4 (2)                  के तहत जिरपोर्ट के सा% और आगे की आवश्यकता यह है जिक इसे संसद के पर्त्येक सदन के

    समक्ष भी रखा ाना चाजिहए,           ताजिक ांच सजिमजित के अजिधकांश सदस्यों द्वारा दोषी पाए ाने पर

                  न्यायाधीश को हर्टाने के पर्स्ताव पर जिवचार करते समय संसद को यह तय करने में सक्षम बनाया ा सके

             जिक दोषी की बहुमत की राय पर काय करना है या नही।ं जिनयम 10 (2)      में ांच सजिमजित द्वारा पर्ाप्त साक्षय

                  की एक पर्जित को जिरपोर्ट के सा% पर्त्येक सदन के समक्ष रखने की आवश्यकता है। ये पर्ावधान यह जिनणय

       लेने से पहले जिक पर्स्ताव को अनुच्छेद 124 (4)       के अनुसार अपनाया ाना है या नही,ं  न्यायाधीश को

                  हर्टाने के पर्स्ताव पर संसद द्वारा जिवचार करने के तरीके को इंजिगत करते हैं क्योंजिक यह केवल संसद के

                 पर्त्येक सदन में अपेजिक्षत बहुमत द्वारा इस तरह से स्वीकार जिकए ाने वाले पर्स्ताव पर है जिक दुर्व्ययवहार

        या न्यायाधीश की क्षमता को अजिधजिनयम की धारा 6 (3)        में जिदए गए पर्ावधानों के अनुसार साजिबत माना

ाएगा।

        संसद ने हर्टाने के पर्स्ताव पर जिवचार करते हुए

     पर्स्ताव को स्वीकार करना है या नही,ं         यह तय करने के जिलए न्यायाधीश जिनणय लेता है

        ाँच सजिमजित के तीसरे सदस्य की जिरपोर्ट के सा%-   सा% असहमत राय,   यजिद कोई हो,     यजिद बहुमत की राय है

   जिक न्यायाधीश दोषी है,         तो ाँच सजिमजित द्वारा पर्ाप्त परेू साक्षय के सा%,     जिसके आधार पर ाँच सजिमजित

                  के दोषी का जिनष्कष जिनकाला ाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है जिक संसद ांच सजिमजित के जिलए अपने

                 जिनष्कष को पर्जितस्%ाजिपत नहीं करती है या यजिद वह आवश्यक बहुमत से पर्स्ताव को स्वीकार नहीं करने का
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                जिनणय लेती है ताजिक न्यायाधीश को हर्टाने का पर्स्ताव जिवफल हो ाए और कायवाही समाप्त हो ाए,

लेजिकन ऐसा करते हुए वह पर्स्ताव को स्वीकार नहीं करने का जिनणय लेती है क्योंजिक वह अपने सामने रखी

                    गई सामगर्ी के आधार पर मुदे्द पर बहस करने के बाद सजिमजित की जिरपोर्ट में द दोषी के जिनष्कष को स्वीकार

         करने और उस पर कारवाई करने से इनकार करती है।

   ये अनुच्छेद 124 (4)        के तहत अजिधजिनयजिमत काननू में स्पष्र्ट पर्ावधान हैं ।

इसमें कोई संदेह नहीं है जिक सवो च्च न्यायालय की जिरपोर्ट [1992] एस. य.ू पी. पी. की शुद्धता सजिहत

     गुणों पर परूा जिवचार जिकया ाएगा।

 1  एस सी आर।
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             संसद के समक्ष सामगर्ी के आधार पर ांच सजिमजित द्वारा जिकए गए 'दोषी'     के जिनष्कष पर संसद के दौरान

   जिवचार जिकया ाता है।

          पर्जिक्रया का जिहस्सा एक न्यायाधीश को हर्टाना। के जिनष्कष के बावदू

'        ाँच सजिमजित द्वारा अपनी जिरपोर्ट में 'दोषी'    :हराए ाने पर,        संसद अपने समक्ष रखी गई सामगर्ी पर

                  मामले पर पणू जिवचार करने के बाद यह चुन सकती है जिक न्यायाधीश को हर्टाने के जिलए पर्स्ताव को

     अपनाने के जिलए ो समाप्त कर देगा

     हर्टाने की पर्जिक्रया।इस योना के अनुरूप,    ो अनुच्छेद 124 (5)      के तहत अजिधजिनयजिमत काननू के

   पर्ावधानों से स्पष्र्ट है,               यह आवश्यकता है जिक संसद को भी ांच सजिमजित की जिरपोर्ट में उनके जिखलाफ

'दोषी'        पाए ाने पर संबंजिधत न्यायाधीश की जिर्टप्पजिणयों,    यजिद कोई हो,      का लाभ जिमलना चाजिहए। ाँच

               सजिमजित द्वारा पर्ाप्त सामगर्ी को पाजिलया के पर्त्येक सदन के समक्ष रखने की आवश्यकता के अलावा

 जिनयम 10 (2)  के अनुसार,           ांच सजिमजित के तीसरे सदस्य द्वारा असंतुष्र्ट राय की जिनयम 9  के उप-  जिनयम (4)

 और (5)                 में आवश्यकता को भी संसद को उपलब्ध कराया ाना एक स्पष्र्ट संकेत है जिक ब संसद 'ांच

    सजिमजित द्वारा जिकए गए दोषी'             के जिनष्कष वाली जिरपोर्ट के सा% न्यायाधीश को हर्टाने के पर्स्ताव पर जिवचार

 करती है,              तो संसद के पास न केवल ांच सजिमजित द्वारा पर्ाप्त परूी सामगर्ी होनी चाजिहए,   जिस पर उसका

'दोषी'    का जिनष्कष आधाजिरत है,             बजिल्क सजिमजित के तीसरे सदस्य द्वारा उसी सामगर्ी पर द की गई दोषी

                नहीं होने की जिवपरीत राय भी होनी चाजिहए। यजिद संबंजिधत न्यायाधीश इस अवसर का लाभ उ:ाने का

                  जिवकल्प चुनता है तो वह सजिमजित की जिरपोर्ट में द दोषी के जिनष्कष के जिखलाफ अपने दृजिष्र्टकोण का संकेत

             देकर इस संबंध में संसद के काय को सुगम बनाने की जिस्%जित में होगा। इसजिलए,  अनुच्छेद 124 (4) में

          उपबंजिधत न्यायाधीश को हर्टाने के जिलए संवैधाजिनक योना और अनुच्छेद 124  (5)   के तहत

                  अजिधजिनयजिमत काननू में यह जिनजिहत है जिक संसद को ांच सजिमजित द्वारा अपनी जिरपोर्ट में द जिकए गए उसके

 जिखलाफ 'दोषी'        के जिनष्कष पर संबंजिधत न्यायाधीश के दृजिष्र्टकोण और जिर्टप्पजिणयों,   यजिद कोई हो,   का लाभ भी
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 जिमलना चाजिहए,             ब संसद ांच सजिमजित की जिरपोर्ट और उसे उपलब्ध कराई गई अन्य पर्ासंजिगक

सामजिगर्यों के सा% जिवचार के जिलए न्यायाधीश को हर्टाने का पर्स्ताव लेती है। इस अभ्यास को बढ़ावा देने

            के जिलए और संसद को इस स्तर पर जिरपोर्ट में जिदए गए 'दोषी'       के जिनष्कष के जिखलाफ कारण जिदखाने के

        संबंजिधत न्यायाधीश के अजिधकार को पर्भावी बनाने के जिलए, अध्यक्ष/       अध्यक्ष का स्पष्र्ट दाजियत्व है जिक वे

           संबंजिधत न्यायाधीश को ांच सजिमजित की जिरपोर्ट की एक पर्जित पर्दान करें ,   बजिक इसे एस. एम. र्टी. के

रूप में धारा 4 (3) के तहत संसद के समक्ष रखा ाए।

एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [वमा, .]
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  धारा 4 (2)                  के तहत इसे मा करने पर जितनी ल्दी हो सके। इस दृजिष्र्टकोण का लाभ यह भी है जिक

               संबंजिधत न्यायाधीश को हर्टाने की पर्जिक्रया के संसदीय भाग के दौरान अपना दृजिष्र्टकोण रखने और मतदान

              से पहले संसद द्वारा जिवचार के जिलए ांच सजिमजित द्वारा उनके जिखलाफ जिकए गए 'दोषी'    के जिनष्कष पर

जिर्टप्पणी,   यजिद कोई हो,      देने का अवसर पर्दान करता है।

     न्यायाधीश को हर्टाने के पर्स्ताव पर।

          इसके बाद सवाल यह है जिक इस अवसर की पर्कृजित क्या है?

                हम संबंजिधत न्यायाधीश को अवसर की आवश्यकता के बारे में शर्ी नरीमन की पर्स्तुजित की शुद्धता पर

                   संदेह करने का कोई कारण नहीं पाते हैं । इसे अपनाने या न अपनाने का जिनणय लेने के जिलए न्यायाधीश को

              हर्टाने के पर्स्ताव पर जिवचार करते समय संसद द्वारा जिवचार के जिलए सजिमजित द्वारा 'दोषी'    पाए ाने के

       जिखलाफ अन्य उपलब्ध सामजिगर्यों के सा% अपनी जिर्टप्पणी,    यजिद कोई हो,     के सा% अपना दृजिष्र्टकोण

 रखना। इसजिलए,              हमारी राय है जिक जिकसी न्यायाधीश को हर्टाने के जिलए उसके तहत अजिधजिनयजिमत

             संवैधाजिनक पर्ावधानों और काननू द्वारा पजिरलजिक्षत और पर्जितजिबंजिबत भारत में संवैधाजिनक योना में यह

                जिनजिहत है जिक संबंजिधत न्यायाधीश को ऐसा अवसर जिदया ाए ब संसद सजिमजित की जिरपोर्ट और अन्य

               पर्ासंजिगक सामजिगर्यों के सा% जिवचार के जिलए उसे हर्टाने का पर्स्ताव ले। हम पहले ही अध्यक्ष/सभापजित

             के दाजियत्व का संकेत दे चुके हैं जिक वे इस सवो च्च न्यायालय जिरपोर्ट [1992]        के एक भाग के रूप में धारा 4

(3)                 के तहत संसद के समक्ष पेश करते समय संबंजिधत न्यायाधीश को जिरपोर्ट की एक पर्जित पर्दान करें ।

 1 एस सी आर।
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इस उदे्दश्य के जिलए अपनाई गई पर्जिक्रया ऐसी होनी चाजिहए ो सजिमजित की जिरपोर्ट में दोषी पाए ाने पर

     संबंजिधत न्यायाधीश के दृजिष्र्टकोण और जिर्टप्पजिणयों,   यजिद कोई हो,       की संसद के पर्त्येक सदन को उपलब्धता
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 सुजिनजिश्चत करे,            ब वह हर्टाने के पर्स्ताव पर जिवचार के जिलए जिवचार करे। न्यायाधीश,   ऐसी पर्जिक्रया ो

संबंजिधत न्यायाधीश के जिलए जिनष्पक्षता सुजिनजिश्चत करती है और जिवद्वान न्यायाधीश द्वारा आयोजित उच्च

     पद की गजिरमा के अनुरूप है।

               यह पहलू संबंजिधत न्यायाधीश के जिलए उपलब्ध न्याजियक समीक्षा के अजिधकार से संबंजिधत होने के कारण

                 और हमारी उपरोक्त राय को ध्यान में रखते हुए जिक संसदीय पर्जिक्रया के दौरान न्यायाधीश को एक अवसर

संवैधाजिनक योना में स्पष्र्ट रूप से जिनजिहत है, ऑस्र््टरेजिलया में न्यायमजूित वास्ता के मामले में जिदए गए

              अवसर की पर्कृजित का एक संजिक्षप्त संदभ एक अनुसरणकारी उदाहरण के रूप में सहायक होगा।

                न्यायमजूित एंलो वस्ता को ऑस्र््टरेजिलया में क्वीसंलैंड के सवो च्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद

           से हर्टाने के जिलए एक कायवाही का सामना करना पड़ा। संसदीय (न्यायाधीश)  ांच आयोग अजिधजिनयम,

1988 के तहत एक ांच आयोग का ग:न जिकया गया %ा। अजिधजिनयम में जिदए गए पर्ावधान के अनुसार

                आयोग का काय क्वीसंलैंड की जिवधान सभा से पछूताछ करना और सलाह देना %ा जिक क्या न्यायमजूित

                  वस्ता के र्व्ययवहार के कारण उन्हें पद से हर्टाने की आवश्यकता है। आयोग का ग:न ऑस्र््टरेजिलया के एक पवू

              मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य न्यायाधीशों से जिकया गया %ा। आयोग को ऑस्र््टरेजिलया के उच्च

न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमजूित जिलयोनेल मफी  के आचरण में ऑस्र््टरेजिलयाई संसदीय ांच आयोग की

      जिवशेष जिरपोर्ट द्वारा जिनदIजिशत जिकया गया %ा।

   ऑस्र््टरेजिलयाई की धारा 72             । संजिवधान। आयोग ने क्वीसंलैंड की जिवधान सभा को सलाह दी जिक आयोग के

   सदस्यों की राय में ,              जिनजिदष्र्ट मामलों के संबंध में न्यायमजूित वास्ता के र्व्ययवहार के कारण उन्हें क्वीसंलैंड के

सवो च्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद से हर्टाने की आवश्यकता है। न्यायमजूित वेस्ता से संबंजिधत

    ांच आयोग की जिरपोर्ट 30 मई, 1989          को सदन के पर्टल पर रखी गई %ी। पृष्: 5146   से संसदीय बहस

 संख्या 16,1988-89,            क्वीसंलैंड की जिवधान सभा द्वारा अपनाई गई पर्जिक्रया को इंजिगत करता है

           ाँच आयोग की जिरपोर्ट सदन के समक्ष रखी ा रही है। 30 मई, 1989    को पर्धानमंतर्ी और जिवदेश

मंतर्ी शर्ी एम. . अहन ने इस मामले में सदन का रुख जिकया और कहा जिक न्यायमजूित वस्ता एस. एम.

र्टी. होंगे।

एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [वमा, .]

          कारण जिदखाने के जिलए जिक उसे क्यों नहीं हर्टाया ाना चाजिहए

     ी पर्स्ताव पर पर्धानमंतर्ी ने कहाः

                  आयुक्तों ने पाया और पाजिलया को सजूिचत जिकया जिक न्यायाधीश द्वारा ऐसा र्व्ययवहार जिकया गया है जिक उन्हें

               पद से हर्टाना आवश्यक है। उन पजिरजिस्%जितयों में कोई भी जिम्मेदार पार लाइमें र्ट न्यायाधीश से कारण

                  जिदखाने के जिलए कहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता %ा जिक उसे क्यों नहीं हर्टाया ाना चाजिहए। यह

 पा:्यक्रम इजितहास,  परंपरा,           काननू और उजिचत संवैधाजिनक अभ्यास के अनुरूप है। सरकार द्वारा
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               पर्स्ताजिवत पर्स्ताव न्यायाधीश को उन मामलों की इतनी बारीकी से और सावधानी से जिफर से ांच शुरू

जिकए जिबना कारण जिदखाने का परूा और उजिचत अवसर देगा।

   आयुक्तों द्वारा ाँच (एस. आई. सी.)।

XXX

XXX

             मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सभी माननीय सदस्यों से आगर्ह करता हूं

       न के जिहतों में एक समान जिववेकाजिधकार अपनाना

           न्यायाधीश और हमारे सामने उपजिस्%त होने के उसके अजिधकार को पवूागर्जिहत करना

    कारण जिदखाने का पर्यास करें ।

 (   पी पर। 5147)

 (   ोर जिदया गया)

   पर्स्ताव का सम%न करते हुए,    न्याय मंतर्ी और ए

1 ,  शर्ी पी. .   क्लॉसन ने कहाः

11XXXXX

XXX

XXX

संसदीय न्यायाधीश आयोग की स्%ापना करके,

            उस जिनकाय को सौंप दी गई सभा कजि:न और कजि:न %ीसाक्षय को सुनने,      पर्श्नों का जिनधारण करने का काय

  शरे्य और काननू,       और जिसफाजिरशें करना ो हम करते हैं

          रे्टरी आयोग की स्%ापना संसद की सहायता के जिलए की गई %ी,     नहीं इसकी महत्वपणू संवैधाजिनक भजूिमका

को पवू-खाली करना।

XXX

XXX
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 XXX    सवोच्च न्यायालय जिरपोर्ट [1992] एस. य.ू पी. 1   एस सी आर।
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                उसे र्व्ययजिक्तगत रूप से या हमें संबोजिधत करने की अनुमजित देने का कतर्व्यय अपने काननूी पर्जितजिनजिधयों द्वारा,

क्या वह ऐसा चाहेगा; लेजिकन

           इस जिवशेषाजिधकार का उदे्दश्य हमारे कजि:न समय में हमारी सहायता करना है।

जिवचार-जिवमश।

  अंत में ,         मैं माननीय सदस्यों पर भी ोर देना चाहता हूं।

जिक इस स्तर पर ऐसा होना अनुजिचत होगा

       आयोग के जिनष्कषो ं पर बहस और यह होगा

         इस सदन की गजिरमा और जिनष्पक्षता दोनों के जिलए बेहतर

               इससे पहले जिक मामले पर परूी तरह से बहस हो और जिनणय जिलया ाएसभा द्वारा "।

( पीपी में । 5147-48 )

 (   ोर जिदया गया)

             संसदीय बहसों से आगे पता चलता है जिक न्यायमजूित वस्ता को जिदया गया %ा

             ऐसा अवसर जिसका उन्होंने लाभ उ:ाया। वतमान मामले में न्यायमजूित वास्ता के जिखलाफ कायवाही का

कोई और संदभ देना आवश्यक नहीं है। यह कहने के जिलए पयाप्त है जिक की कायवाही से संबंजिधत सामगर्ी

               न्यायमजूित वास्ता को हर्टाना स्पष्र्ट रूप से दशाता है जिक उन्हें एक अवसर जिदया गया %ा

            संसद द्वारा न्यायाधीश के रूप में उन्हें हर्टाए ाने के जिखलाफ कारण जिदखाएँ

                 ब उसने ाँच आयोग की उस जिसफाजिरश पर जिवचार जिकया जिसमें उसे दुर्व्ययवहार का दोषी पाया गया %ा

जिसके कारण उसे

जिनष्कासन;          और न्यायमजूित वास्ता द्वारा जिवधानमंडल के समक्ष जिदखाया गया कारण

          जिवधानसभा को अंजितम जिनणय लेने में जिवचार में जिलया गया %ा।

            हम भारत में अपनाई गई संवैधाजिनक योना में कोई कारण नहीं पाते हैं ,

संबंजिधत न्यायाधीश को ऐसा अवसर नहीं जिदया ाना चाजिहए ब -

        संसद ने उन्हें हर्टाने के पर्स्ताव पर जिवचार जिकया
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    के तहत गजि:त सजिमजित द्वारा 'दोषी'         होने का जिनष्कष जिनकाला ा रहा हैन्यायाधीश (ांच)  अजिधजिनयम,

1968। इस तरह का अवसर सुसंगत है और है

  जिनष्पक्षता की आवश्यकता,           जिकसी भी पर्जिक्रया के जिलए एक आवश्यक जिवशेषता नागजिरक पजिरणामों वाले

           जिनणय। हमें इस पहलू पर और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

              हम अपनी उपरोक्त राय को ध्यान में रखते हुए यह कहना आवश्यक समझते हैं और

शर्ी एफ. एस. नरीमन का जिनवेदन जिसके सा% जिवद्वान महान्यायवादी

                 इस बात पर सहमजित र्व्ययक्त की जिक इस तरह की पर्जिक्रया की संसद से अपेक्षा की ाती है

          के जिलए और वतमान मामले में पालन करने की संभावना है,      के जिलए अवसर उत्पन्न होता है

 यजिद सजिमजित एस. एम. र्टी.         का पता लगाती है तो संसदीय पर्जिक्रया की शुरुआत।

 एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [वमा, .]
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   जिवद्वान न्यायाधीश दुर्व्ययवहार के 'दोषी' हैं ।

 यजिद संवैधाजिनक योना,     सा जिक हमने माना है,       पजिरकल्पना करती है और पर्दान करती है

          ताजिक संबंजिधत न्यायाधीश को ांच सजिमजित द्वारा द जिकए गए 'दोषी'        के जिनष्कष पर उसे पद से हर्टाने के

                 जिखलाफ कारण जिदखाने का अवसर संसद के समक्ष जिवचार के जिलए रखा ा सके और संसद को 'दोषी'  के

                  जिनष्कष को स्वीकार करने का जिनणय लेने से पहले इसे ध्यान में रखना चाजिहए और अपेजिक्षत बहुमत से हर्टाने

                 के पर्स्ताव को स्वीकार करके या उस पर्स्ताव को स्वीकार नहीं करके कारवाई करनी चाजिहए ो समाप्त हो

ाएगा।

 हर्टाने की कायवाही,               यह इंजिगत करेगी जिक योना में कारण जिदखाने का इस तरह का अवसर अंजितम जिनणय

           लेने के चरण से पहले दोषी के अनुजिचत जिनष्कष के जिखलाफ है,       ो अकेले न्याजियक समीक्षा के अधीन होना

                   आवश्यक है। स्पष्र्ट इरादा यह है जिक ऐसी जिस्%जित में संसद को ही पहले इस पर्श्न पर जिवचार करना चाजिहए

              और उस स्तर पर न्याजियक समीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह ऐसी बात है।

  क्योंजिक धारा 6 (3)       के अनुसार दुर्व्ययवहार को साजिबत माना ाता है।

 अजिधजिनयम का,              केवल तभी ब संसद जिनधाजिरत तरीके से पर्स्ताव को स्वीकार करती है। संबंजिधत

                न्यायाधीश के जिलए न्याजियक समीक्षा का उपाय केवल तभी उपलब्ध होता है ब उसके दुर्व्ययवहार को काननू

 में 'साजिबत'   माना ाता है,        न जिक ांच सजिमजित द्वारा जिकए गए 'दोषी'    के अनुजिचत जिनष्कष के जिखलाफ, जिस

                   पर संसद द्वारा कारवाई की ा सकती है या नही।ं इस दृजिष्र्टकोण का सम%न करने का एक अन्य कारण यह
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                पर्तीत होता है जिक जिकसी न्यायाधीश को हर्टाने की कायवाही को नजिहत में ल्द से ल्द समाप्त करने

की आवश्यकता होती है और इसजिलए, ांच सजिमजित द्वारा 'दोषी' के अनुजिचत जिनष्कष के चरण में पर्जिक्रया

                पर कोई पर्जितबंध लगाने पर जिवचार नहीं जिकया ाता है। उस स्तर पर संबंजिधत न्यायाधीश को 'दोषी' के

                उस अनुजिचत जिनष्कष के जिखलाफ कारण जिदखाने का अवसर भी उस स्तर पर न्याजियक समीक्षा की आवश्यकता

          के जिबना उसके जिहत की परूी तरह से रक्षा करता है,           सजिमजित के दोषी पाए ाने की संसद की ांच की

गंुाइश बहुत र्व्ययापक है।

       भले ही ांच सजिमजित द्वारा जिकए गए 'दोषी'          के जिनष्कष की न्याजियक समीक्षा केवल वैधता से संबंजिधत सीजिमत

    आधारों पर अनुमत हो सकती है,            जिफर भी संसद की शजिक्त इतनी सीजिमत नहीं होगी ब तक जिक

                  हर्टाने के पर्स्ताव पर जिवचार करते हुए क्योंजिक संसद को अपने समक्ष की परूी सामगर्ी पर जिवचार करने पर

सजिमजित द्वारा जिकए गए 'दोषी' के जिनष्कष के बावदू पर्स्ताव को स्वीकार नहीं करने का अजिधकार है, ो

           इसे उस सामगर्ी के संभाजिवत मलू्य में ाने में सक्षम बनाता है,      जिस पर जिनष्कष आधाजिरत है और जिकसी

                 जिदए गए मामले में पर्स्ताव को अपनाने की वांछनीयता तय करने में सक्षम बनाता है। संसद पर्स्ताव पर

          मतदान करके जिनणय लेती है और यह सवो च्च न्यायालय जिरपोर्ट [1992]   एसयपूीपी नहीं है।

 1  एस सी आर।
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                  यजिद वह पर्स्ताव को स्वीकार नहीं करने का जिवकल्प चुनता है तो अपने जिनणय के जिलए कोई भी कारण देना

                  आवश्यक है। हम पहले ही संकेत दे चुके हैं जिक संबंजिधत न्यायाधीश को संसद के समक्ष अपने जिनष्कासन के

                जिखलाफ कारण जिदखाने का अवसर जिदया ाना चाजिहए। यह मानने का कोई कारण नहीं है जिक संसद

               संवैधाजिनक योना में अपने दाजियत्व का जिनवहन उतनी जिम्मेदारी और गंभीरता के सा% नहीं करेगी जितनी

                जिकसी न्यायाधीश को हर्टाने की पर्जिक्रया में शाजिमल राज्य के जिकसी अन्य अंग या पर्ाजिधकरण से उम्मीद

                 की ाती है। इस पर्जिक्रया में संसद को सौंपी गई शजिक्त की पर्कृजित और जिवस्तार राष्र््टरपजित द्वारा हर्टाने

                  का आदेश देने के बाद तक न्याजियक समीक्षा के बजिहष्करण को इंजिगत करने के जिलए एक पर्ासंजिगक कारक है,

             यजिद संसद आवश्यक बहुमत से पर्स्ताव को स्वीकार करती है। सजिमजित द्वारा जिकया गया 'दोषी'  का जिनष्कष

                केवल संसद को अपनी पर्जिक्रया शुरू करने और उस पर कारवाई करने की जिसफाजिरश है ो जिनष्कष,

   अजिधजिनयम की धारा 4         के तहत जिरपोर्ट के पर्स्तुत करने के चरण में ,  सबसे अच्छा,   अस्%ायी और अयोग्य

है।

              इसके जिवपरीत दृजिष्र्टकोण के पजिरणामस्वरूप एक गंभीर जिवसंगजित होगी। यजिद सजिमजित द्वारा जिकए गए 'दोषी'

      का जिनष्कष अपने आप में अनुच्छेद 124 (4)      के उदे्दश्य के जिलए '  साजिबत दुर्व्ययवहार'    के बराबर है,  तो

                जिवसंगत जिस्%जित उत्पन्न होगी यजिद संसद इसके बाद हर्टाने के पर्स्ताव को स्वीकार नहीं करती है। उस

       जिस्%जित में पर्जिक्रया समाप्त हो ाएगी और 'साजिबत दुर्व्ययवहार'    के जिनष्कष के बावदू,   न्यायाधीश को पद

      से नहीं हर्टाया ा सकता है। '  साजिबत दुर्व्ययवहार'           के जिनष्कष के बावदू हर्टाने की पर्जिक्रया के अंत में ऐसी
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             तीखी जिस्%जित पर योना में कभी जिवचार नहीं जिकया ा सकता %ा और इसजिलए,     एक ऐसा जिनमाण ो उस

बेतुकेपन का कारण बन सकता है, उसे त्याग जिदया ाना चाजिहए।

  ऐसा होने पर,              संबंजिधत न्यायाधीश के जिलए न्याजियक समीक्षा का उपाय संसद द्वारा पर्स्ताव को स्वीकार

   करने पर उनके '  साजिबत दुर्व्ययवहार'         के चरण तक पहंुचने के बाद ही होना चाजिहए,    ो अजिनवाय रूप से

 अनुच्छेद 124 (4)             के अनुसार राष्र््टरपजित द्वारा हर्टाए ाने का आदेश। संबंजिधत न्यायाधीश द्वारा समय के

बीच न्याजियक समीक्षा का सहारा लें

                यह जिनमाण संबंजिधत न्यायाधीश के जिहतों की रक्षा करते हुए सभी उच्च गणमान्य र्व्ययजिक्तयों की भजूिमका को

              पणू पर्भाव और उजिचत महत्व देता है। हर्टाने की पर्जिक्रया में शाजिमल होने के कारण,    इस बात पर संदेह

                  करने का कोई कारण नहीं है जिक उनमें से पर्त्येक अपनी भजूिमका के महत्व और संवैधाजिनक योना के तहत

दाजियत्व की सीमा के जिलए परूी तरह से ीजिवत होगा। यजिद, हालांजिक, कोई अवैधता एसएमर्टी होती है।
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  जिफर भी,                पर्जिक्रया के अंत में न्याजियक समीक्षा का पर्ावधान पर्जिक्रया को बीच में बताए जिबना इसके

    सुधार की अनुमजित देता है।

             हम इस स्तर पर शर्ी कजिपल की दसूरी पर्स्तुजित पर जिवचार कर सकते हैं ।

          जिसब्बल ने कहा जिक ांच सजिमजित संजिवधान के अनुच्छेद 136       के उदे्दश्य के जिलए एक न्यायाजिधकरण है।

          शर्ी कजिपल जिसब्बल ने आगर्ह जिकया है जिक सजिमजित द्वारा गजि:त

 अध्यक्ष/   सभापजित न्यायाधीश (ांच)  अजिधजिनयम, 1968    की धारा 3 (2)      के तहत अपनी शजिक्त का

      पर्योग करते हुए संजिवधान के अनुच्छेद 136      के उदे्दश्य के जिलए एक 'न्यायाजिधकरण'    है और चूंजिक उक्त

          सजिमजित के जिनष्कषो ं के जिखलाफ इस न्यायालय में अपील की ाएगी,     इसजिलए सजिमजित की जिरपोर्ट संबंजिधत

                न्यायाधीश को पर्स्तुत करने की आवश्यकता है ताजिक वह उस अजिधकार का पर्योग कर सके। शर्ी जिसब्बल

                 ने बताया जिक अपने द्वारा बनाए गए आरोपों पर अपने जिनष्कषो ं को द करते समय सजिमजित न्याजियक कायो ं

      का पर्योग करती है। अजिधजिनयम की धारा 5           के पर्ावधानों का उल्लेख यह जिदखाने के जिलए जिकया गया है

                 जिक सजिमजित के पास अदालत के अजिधकार हैं । भारत बैंक जिलजिमरे्टड बनाम में इस न्यायालय के जिनणयों पर

       भरोसा करते हुए। भारत बैंक जिलजिमरे्टड के कमचारी, [1950]  एससीआर 459;    दुगा शंकर मेहता बनाम।

     :ाकुर रघुरा जिसंह और अन्य। , [ 1955 ] 1 एस. सी. आर. 267; भारत-    चीन स्र्टीम नेजिवगेशन कंपनी

 जिलजिमरे्टड v.  सीत जिसंह; [1964] 6  एससीआर 594      और देव जिसंह और अन्य। वी. पंीयक, पंाब

      और हजिरयाणा उच्च न्यायालय और अन्य। , [ 1987 ] 2 एस. सी. आर. 1005,    शर्ी जिसब्बल ने तक

  जिदया है जिक
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                 सजिमजित यह जिनधाजिरत करने के जिलए इस न्यायालय द्वारा जिनधाजिरत परीक्षणों को परूा करती है जिक क्या कोई

पर्ाजिधकरण अनुच्छेद 136 के उदे्दश्य के जिलए एक न्यायाजिधकरण है। जिवद्वान महान्यायवादी ने शर्ी

    जिसब्बल का सम%न जिकया है।

         इस सवाल से जिनपर्टने से पहले जिक क्या सजिमजित में

                 वतमान मामला यह जिनधाजिरत करने के जिलए परीक्षणों को परूा करता है जिक क्या कोई जिवशेष जिनकाय एक

न्यायाजिधकरण है, हम संके्षप में इस न्यायालय के कुछ जिनणयों का उल्लेख कर सकते हैं जिसमें इस पर्श्न

    पर जिवचार जिकया गया है।

        सवंत शुगर जिमल्स जिलजिमरे्टड बनाम। लक्ष्मीचंद और ओआरएस। , [ 1963 ] सप. 1

  एससीआर 242, पी. 260 ,      जिस संदभ में यह अनुच्छेद 136   में आता है, 'जिनधारण'  अजिभर्व्ययजिक्त का

अ% "राय का एक पर्भावी अजिभर्व्ययजिक्त है ो जिकसी ऐसे पर्ाजिधकारी द्वारा जिववाद या जिववाद को समाप्त

             करता है जिसे यह जिनपर्टान के वैध काननू के तहत पर्स्तुत जिकया ाता है"       । यह भी माना गया जिक "आदेश"

       अजिभर्व्ययजिक्त का भी एक समान अ% होना चाजिहए,         जिसवाय इसके जिक इसे जिववाद को समाप्त करने के जिलए

       काम करने की आवश्यकता नहीं है। सुलह अजिधकारी,        शर्जिमकों के रोगार की शतो ं को बदलने की अनुमजित

देते या अस्वीकार करते समय,

166      में ारी आदेश के खंड 29      द्वारा उन्हें पर्दत्त शजिक्त का पर्योग

 

     सवोच्च न्यायालय की जिरपोर्ट [1992] एस. य.ू पी. 1   एस सी आर।

         उत्तर पर्देश के राज्यपाल द्वारा उत्तर पर्देश औद्योजिगक जिववाद अजिधजिनयम, 1947   के तहत अनुच्छेद

136        के तहत एक न्यायाजिधकरण नहीं माना गया %ा,        हालांजिक सुलह अजिधकारी को न्याजियक रूप से काय

      करने की आवश्यकता %ी। यह देखा गयाः

 "              उसे यह जिनधाजिरत करने के जिलए छुर््टर्टी देने में माना ाता है जिक क्या

         बखास्तगी या आरोपमुक्त करने के जिलए पर्%म दृष्र्टया मामला है

         कमचारी या रोगार की शतो ं में पजिरवतन के जिलए,       औरक्या जिनयोक्ता अनुजिचत उदे्दश्यों से परे्जिरत है; वह

            यह तय नहीं करना है जिक क्या जिनवहन का पर्स्ताजिवत कदम है

         या कमचारी की बखास्तगी के अजिधकारों के भीतर %ा

           जिनयोक्ता। उनका आदेश केवल एक वैधाजिनक पर्जितबंध को हर्टा देता है।
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          एक के सामान्य काननू के अजिधकार पर जिनधाजिरत कुछ संभावनाएँ

जिनयोक्ता की शतो ं को खाजिर करना, जिनवहन करना या बदलना

       पक्षों के बीच अनुबंध के अनुसार रोगार।

          सुलह अजिधकारी को जिनस्संदेह न्याजियक रूप से काय करना होता है

 सी. एल.        के तहत एक आवेदन से जिनपर्टने में । 29 ,    लेजिकन वह नहीं है

राज्य की न्याजियक शजिक्त के सा% जिनवेशः वह नहीं कर सकता

           इसजिलए अ% के भीतर एक न्यायाजिधकरण के रूप में माना ाए

    संजिवधान के अनुच्छेद 136 "।

(   पी पर। 262)

 ( ोर जिदया गया)

          मीनाक्षी जिमल्स जिलजिमरे्टड के कामगार बनाम। मीनाक्षी जिमल्स जिलजिमरे्टड और अनर्. ,

  औद्योजिगक जिववाद अजिधजिनयम, 1947   की धारा 25-         एन इस दृजिष्र्टकोण पर एक न्यायाजिधकरण नहीं है जिक

               उक्त शजिक्त का पर्योग करने वाली उपयुक्त सरकार या पर्ाजिधकरण की जिस्%जित सुलह अजिधकारी से बहुत

अलग नहीं %ी। जिसे सवंत शुगर जिमल्स में न्यायाजिधकरण नहीं माना गया %ा। जिलया गया जिवचार यह %ा

  जिक धारा 25-एन (2)               के तहत जिकसी आदेश को अंजितम रूप देने वाला कोई पर्ावधान नहीं %ा और ऐसी

                छंर्टनी के जिलए अनुमजित देने वाले आदेश के अनुसरण में छंर्टनी से पर्भाजिवत शर्जिमकों के जिलए यह

अनुमत %ा।

औद्योजिगक जिववाद को उ:ाना और ऐसे जिववाद को न्यायजिनणयन के जिलए संदजिभत करने के जिलए उपयुक्त

                 सरकार के जिलए भी खुला होना। इसमें जिवचार जिकए गए पहले के जिनणयों का उल्लेख करना अनावश्यक है।

          इस न्यायालय के जिनणयों से संकेत जिमलता है जिक एक जिवचार

     जिसने एक वैधाजिनक पर्ाजिधकरण को 167         रखने के जिलए न्यायालय के सा% वन जिकया है

 

 एसएमर्टी। एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [वमा, .]

 अनुच्छेद 136            के तहत न्यायाजिधकरण अंजितमता या जिनणायकता और ऐसे पर्ाजिधकरण द्वारा जिनधारण की

  बाध्यकारी पर्कृजित है।
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          देव जिसंह और ओआरएस में यह बताया ा सकता है। वी. पंीयक, पंाब

पंाब उच्च न्यायालय के जिनयमों और आदेशों के अध्याय 18-ए में जिनयम X (2) के तहत खंड। I, जिला

             न्यायाधीश द्वारा लगाए गए दंड के जिवरुद्ध मंतर्ी सेवकों के जिखलाफ अनुशासनात्मक कायवाही जिवशुद्ध रूप

                    से पर्शासजिनक रूप से काय कर रही %ी और एक न्यायाजिधकरण के रूप में काय नहीं कर रही %ी क्योंजिक यह

              दो जिवरोजिधयों के बीच जिकसी भी जिववाद या जिववाद को हल नहीं कर रही %ी,    बजिल्क केवल अधीनस्%

न्यायपाजिलका पर अपने जिनयंतर्ण की शजिक्त का पर्योग कर रही %ी। यह देखा गयाः

 " ......           कुछ मामलों में न्यायाधीशों को भी पर्शासजिनक काय करना पड़ता है।

       सजिक्रय रूप से और ऐसा करने में अध-        न्याजियक रूप से काय करना पड़ सकता है

         उन्हें सौंपे गए मामलों से जिनपर्टना। केवल वह हाँ

अजिधकाजिरयों को न्याजियक रूप से काय करने की आवश्यकता होती है या तोकाननू के पर्ावधानों को या

    आवश्यक जिनजिहता% द्वारा र्व्ययक्त करें

            जिक इस तरह के पर्ाजिधकरण के जिनणय की राजिश होगी एक अध-     न्याजियक कायवाही के जिलए। ब

    न्यायाधीश अभ्यास में होते हैं

उनके पर्शासजिनक कायो ं से उन मामलों का फैसला होता है ो वे नहीं कर सकते

             कहा ा सकता है जिक उनके जिनणय या तो न्याजियक या अध हैं

       न्याजियक जिनणय। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में ,

         उच्च न्यायालय अपनी पर्जिक्रया का पालन कर रहा %ा,  एक पर्ो

न्याजियक मामलों में आमतौर पर अनुज्ञा का पालन नहीं जिकया ाता है। द हाई

             न्यायालय के बीच जिकसी भी जिववाद या जिववाद का समाधान नहीं हो रहा %ा।

     दो जिवरोधी। दसूरे शब्दों में ,             इस अपील पर जिनणय लेते समय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई याजिचका नहीं

     %ी। उच्च न्यायालय ने कहा जिक

यह जिनणय लेते समय केवल अपनी जिनयंतर्ण शजिक्त का पर्योग करेंअपील करें "।

(   पीपी में । 1028-29 )

 (   ोर जिदया गया)

           हम पहले इस पर्जिक्रया में संवैधाजिनक योना का संकेत दे चुके हैं
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  अनुच्छेद 124 (5)           के तहत अजिधजिनयजिमत काननू के पर्ावधानों के सा% पजि:त अनुच्छेद 124  के खंड

(4) और (5) द्वारा पजिरकजिल्पत न्यायाधीश को हर्टाने का। यह उस संवैधाजिनक योना के संदभ में है जिक इस

   तक को होना चाजिहए

  ाँच की गई।

     सवोच्च न्यायालय की जिरपोर्ट [1992] एस. य.ू पी. 1   एस सी आर।

 168

                 इसमें कोई संदेह नहीं है जिक न्यायाधीश के जिखलाफ उसके द्वारा बनाए गए आरोपों की ांच करते समय,

                 सजिमजित को न्याजियक रूप से काय करने की आवश्यकता होती है और सा जिक इस न्यायालय द्वारा न्याजियक

  वाबदेही पर उप-     सजिमजित में कहा गया है,         उक्त पर्जिक्रया न्याजियक समीक्षा के अधीन है। लेजिकन सवाल

                    यह है जिक क्या इस काय को लागू करने में सजिमजित एक न्यायाजिधकरण के रूप में काय करती है। इस पर्श्न

                का उत्तर देने के जिलए सजिमजित द्वारा जिकए गए जिनधारण की पर्कृजित की ांच करना आवश्यक है।

  इस संदभ में ,               पहले बताई गई योना को याद करना पर्ासंजिगक होगा। सजिमजित द्वारा यह जिनधारण जिक

   न्यायाधीश दोषी नहीं है

दुर्व्ययवहार,            अकेले अंजितम है क्योंजिक यह कायवाही को समाप्त कर देता है। हालांजिक,    उस मामले में सजिमजित

   द्वारा जिकए गए '  दोषी नही'ं               के जिनष्कष की न्याजियक समीक्षा की कोई गंुाइश नहीं है सा जिक पहले ही

         संकेत जिदया ा चुका है। यह पहलू नकारता है जिक

                 केवल इसी कारण से न्यायाजिधकरण का चजिरतर्। दसूरी जिस्%जित में ब सजिमजित का दृढ़ संकल्प यह है जिक

   न्यायाधीश दुर्व्ययवहार का 'दोषी' है,             तो वह जिनष्कष अनुजिचत है जिस पर संसद द्वारा कारवाई की ा सकती

        है या नहीं भी। सजिमजित द्वारा जिकए गए 'दोषी'        का पता लगाना जिसफाजिरशकताओं के स्वभाव में है

                 संसद को अपनी पर्जिक्रया शुरू करने के जिलए दान देना और यह अपने आप में नहीं है फलते-  फूलते। इस

पर्कार,        सजिमजित द्वारा अजिभजिलजिखत जिनष्कष हाँ वह पाता है

                 संसद द्वारा स्वीकार जिकए ाने के अधीन जिकसी भी दुर्व्ययवहार के जिलए दोषी न्यायाधीश अंजितम नहीं है और

   इसजिलए जिनणायक नहीं है।

                 पर्स्ताव पर कोई कारवाई नहीं की ानी चाजिहए यजिद सजिमजित को पता चलता है जिक न्यायाधीश जिकसी भी

        दुर्व्ययवहार का दोषी नहीं है। उस जिस्%जित में यजिद

   सजिमजित को अनुच्छेद 136          के तहत एक न्यायाजिधकरण के रूप में माना ाना चाजिहए

                कोई उपयोगी उदे्दश्य परूा नहीं करता है और यह भी अनामोलेस पजिरणाम की ओर ले ाएगा जिक
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                 सजिमजित को एक न्यायाजिधकरण के रूप में माना ाना चाजिहए यजिद वह पाता है जिक न्यायाधीश जिकसी भी

दुर्व्ययवहार का दोषी नहीं है, लेजिकन इसे एक न्यायाजिधकरण के रूप में नहीं माना ाना चाजिहए यजिद वह पाता

                है जिक न्यायाधीश जिकसी भी दुर्व्ययवहार का दोषी है। सजिमजित का चजिरतर्एक न्यायाजिधकरण के रूप में यह उन

              जिनष्कषो ं पर जिनभर नहीं हो सकता है ो अंततः उसके द्वारा द जिकए ाते हैं ।

       न्यायाधीश के दुर्व्ययवहार को अजिधजिनयम की धारा 6 (3)     के अनुसार तभी '    साजिबत माना ाता है'  ब

न्यायाधीश द्वारा पर्स्ताव स्वीकार जिकया ाता है।

         संसद और अन्य%ा नही।ं कोराजिमर्ट र्टी द्वारा जिकए गए 'दोषी'         का जिनष्कष अपने आप में उस पजिरणाम को

     नहीं लाता है। एक आवश्यक परीक्षण

   जिनष्कष की जिनधारक पर्कृजित,       न्यायाजिधकरण की एक जिवशेषता का अभाव है।

देव जिसंह (ऊपर) में जिकसी भी जिववाद या जिववाद की अनुपजिस्%जित का संकेत जिदया गया है।

             दो जिवरोजिधयों के बीच का संबंध इस तक को भी नकारता है जिक एस. एम. र्टी.

एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [VEP.MA, J.]
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   र्टीई अनुच्छेद 136       के उदे्दश्य के जिलए एक न्यायाजिधकरण है।

 वास्तव में ,         ांच सजिमजित की जिरपोर्ट जिसमें एक जिनष्कष शाजिमल है

      यह जिक न्यायाधीश दुर्व्ययवहार का दोषी है,         उसे हर्टाने के जिलए जिसफाजिरश की पर्कृजित का है,   जिस पर संसद

               द्वारा जिकसी वजिरष्: न्यायाधीश को हर्टाने के जिलए संजिवधान में जिनधाजिरत पर्जिक्रया के अनुसार हर्टाने के

           पर्स्ताव पर जिवचार करते समय कारवाई की ा सकती है या नही,ं      ो न्यायाधीश के जिनजिश्चत कायकाल

                 को कम करने का एकमातर् तरीका है। यह कायकाल की सुरक्षा के जिलए है और इस तरह उच्च

                न्यायपाजिलका की स्वतंतर्ता सुजिनजिश्चत करने के जिलए है। सजिमजित की जिरपोर्ट इस तरह की होने के कारण,

  हमारी राय में ,       ांच सजिमजित को संजिवधान के अनुच्छेद 136    के उदे्दश्य के जिलए 'न्यायाजिधकरण'   के रूप में

      नहीं माना ा सकता है। इस कारण से,   अनुच्छेद 124 (5)      के तहत अजिधजिनयजिमत काननू में कोई

               पर्ावधान नहीं जिकया गया है जिक सजिमजित द्वारा जिरपोर्ट की एक पर्जित संबंजिधत न्यायाधीश को अध्यक्ष को

      पर्स्तुत करने से पहले पर्दान की ाए,      सा जिक अजिधजिनयम की धारा 4      द्वारा जिनयमों में जिनधाजिरत तरीके से

 आवश्यक है।

         यजिद सजिमजित द्वारा न्यायाधीश को जिरपोर्ट की एक पर्जित की आपजूित
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       अध्यक्ष को पर्स्तुत करने से पहले अनुच्छेद 124 (5)       के तहत अजिधजिनयजिमत काननू द्वारा जिवचार जिकया

गया %ा जिक जिरपोर्ट पर्स्तुत करने के जिलए जिवस्तृत रूप से पर्ावधान करते हुए काननू में जिकए गए पर्ावधानों

      में के्षतर् को खाली नहीं छोड़ा ाएगा।

   अजिधजिनयम की धारा 4       और उसके तहत बनाए गए जिनयम 9        में पर्जितयों की संख्या सजिहत अपने तरीके के

                 सा%। इस काननू में इस तरह के पर्ावधान का अभाव ानबझूकर है और उस आवश्यकता के अभाव पर

ोर देने के जिलए एक अनाने में चकू नहीं है ो संसद द्वारा न्यायाधीश को हर्टाए ाने के जिखलाफ कारण

               जिदखाने के अवसर की आवश्यकता सजिहत संवैधाजिनक योना के हमारे द्वारा जिकए गए जिनमाण से भी मेल

 खाती है।

           अजिधजिनयम और जिनयमों के उपरोक्त पर्ावधानों को ध्यान में रखते हुए और

जिवशेष रूप से यह तथ्य जिक सजिमजित के सदस्य द्वारा द जिकए गए कुछ जिनष्कषो ं को दी गई पजिरजिस्%जितयों में

               पर्कर्ट करने की आवश्यकता नहीं है और सजिमजित द्वारा द जिकया गया जिनष्कष जिक न्यायाधीश जिकसी भी

   दुर्व्ययवहार का दोषी है,     अंजितम और जिनणायक नहीं है,       यह काननूी रूप से मान्य नहीं है।

     जिक सजिमजित संजिवधान के अनुच्छेद 136           के तहत एक न्यायाजिधकरण है। इसजिलए शर्ी जिसब्बल के इस तक

को खाजिर कर जिदया ाता है।

             इसमें कोई संदेह नहीं है जिक राष्र््टरपजित को संबोजिधत करने के पर्स्ताव पर

                संसद के पर्त्येक सदन में न्यायाधीश को हर्टाने के जिलए अनुरोध करते हुए जिनधाजिरत तरीके से आवश्यक

     बहुमत द्वारा अपनाया ा रहा है,            न्यायाधीश के दुर्व्ययवहार या अक्षमता को साजिबत माना ाता है और

अनुच्छेद 124 (4) के अनुसार राष्र््टरपजित द्वारा हर्टाए ाने पर न्यायालय की जिरपोर्ट [1992] का सम%न

 जिकया ाएगा।

 1  एस सी आर।
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            फॉलो करें । सवाल यह हैः क्या यह ांच सजिमजित द्वारा जिकए गए 'दोषी'       के जिनष्कष को चुनौती देने के जिलए

     संबंजिधत न्यायाधीश के जिलए खुला है,          जिसके पजिरणामस्वरूप राष्र््टरपजित द्वारा हर्टाने का आदेश जिदए ाने के

        बाद राष्र््टरपजित द्वारा हर्टाने का आदेश जिदया ाता है?          शर्ी नरीमन का जिनवेदन %ा जिक हर्टाने के आदेश की

        न्याजियक समीक्षा को बाहर नहीं जिकया ा सकता है,          लेजिकन वह जिनजिश्चत रूप से ऐसा नहीं कह सकते।

   जिवद्वान महान्यायवादी के सा%-             सा% शर्ी जिसब्बल ने पर्स्तुत जिकया जिक यह संभावना है जिक न्याजियक समीक्षा

    का उपाय हो सकता है

             हर्टाने का आदेश जिदए ाने के बाद संबंजिधत न्यायाधीश को उपलब्ध कराया ाता है,   लेजिकन यह बेहद

                 संजिदग्ध %ा। शर्ी जिसब्बल ने संसद में यह बात कही। पर्जिक्रया के हस्तके्षप के जिहस्से के रूप में ,  यह अजिधक
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                संभावना नहीं %ी जिक राष्र््टरपजित द्वारा हर्टाने का आदेश जिदए ाने के बाद संबंजिधत न्यायाधीश को ऐसा

उपाय उपलब्ध होगा।

            जिवद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों पर अपना जिचंजितत जिवचार करने पर,      हम जिसद्धांत या अजिधकार में यह

                जिनष्कष जिनकालने के जिलए कोई बाधा नहीं पाते हैं जिक भारत में अपनाई गई संवैधाजिनक योना में , पर्जिक्रया

                 के वैधाजिनक भाग के दौरान ांच सजिमजित द्वारा द जिकए गए दोषी के जिनष्कष की न्याजियक समीक्षा की

अनुमजित नहीं है, उसके बाद अस्%ायी जिनष्कष 'साजिबत दुर्व्ययवहार' में पजिरपक्व हो ाता है ो हर्टाने के क्रम

    में समाप्त होता है। '    अभी या कभी नही'ं            का तक हमें आकजिषत नहीं करता है और ो संवैधाजिनक योना में

                 अजिधक सुसंगत पर्तीत होता है वह यह है जिक अनुमेय आधारों पर न्याजियक समीक्षा अभी नहीं बजिल्क हर्टाने

         के आदेश के बाद पर्जिक्रया के अंत में उपलब्ध है,         यजिद वह स्तर पहँुच गया है। हमारे जिवचार में ,  यह जिनष्कष

संबंजिधत न्यायाधीश के अजिधकार की पयाप्त रूप से रक्षा करता है, जिनधाजिरत तरीके से शुरू होने के बाद

                पर्जिक्रया के त्वजिरत समापन को सुजिनजिश्चत करता है और इस दृजिष्र्टकोण के अनुरूप है। जिक यह योना

'             न्यायाधीशों को हर्टाने के जिलए रानीजितक और न्याजियक पर्जिक्रयाओं का एक जिववेकपणू जिमशर्ण'  है। यह

   जिवद्वान न्यायाधीश के अजिधकार,             जिहत और गजिरमा का संरक्षण सुजिनजिश्चत करता है और इस पर्जिक्रया में

शाजिमल सभी संस्%ानों और कायकताओं की गजिरमा के अनुरूप है। इसमें र्व्ययस्त जिनकायों द्वारा पर्जिक्रया में

        अनावश्यक हस्तके्षप को भी शाजिमल नहीं जिकया गया है,     जिसमें संसद के सदस्य,  अध्यक्ष/  अध्यक्ष और

        संबंजिधत न्यायाधीश के अलावा उच्च न्याजियक पदाजिधकारी शाजिमल हैं ,     यजिद आरोप केवल जिनधाजिरत तरीके

       से लगाए ाने की अनुमजित दी ाती है,           तो न्यायाधीश के आचरण की ांच को उजिचत :हराया ाता है।

अनुच्छेद 124 (4) के तहत राष्र््टरपजित द्वारा हर्टाने का आदेश जिदए ाने की जिस्%जित में , अनुमेय आधारों पर

              न्याजियक समीक्षा की मांग करने का संबंजिधत न्यायाधीश का अजिधकार एसएमर्टी द्वारा जिदए गए 'दोषी' के

                जिनष्कष के आधार पर उसके जिखलाफ जिदए गए हर्टाने के आदेश को रद्द करने के जिलए होगा।

एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. 1. [ वमा, ।]
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     ाँच सजिमजित ने अपनी जिरपोर्ट में ,          ो संसद द्वारा पर्स्ताव को स्वीकार करने पर '  साजिबत दुर्व्ययवहार'  में

   पजिरपक्व हो गई %ी,      एक अवैधता से गर्स्त है,         जिसके पजिरणामस्वरूप इसे अमान्य कर जिदया गया है,

             जिसके पजिरणामस्वरूप हर्टाने के जिलए संसदीय पर्जिक्रया के संयोन के जिलए पवूवती  शत समाप्त हो गई

               है।जिसे न्यायाधीश को हर्टाने के जिलए राष्र््टरपजित को संबोजिधत करने के पर्स्ताव पर जिवचार करने या उसे

                स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है और इसजिलए राष्र््टरपजित को हर्टाने का आदेश देने का कोई अजिधकार

 नहीं है।

'दोषी'         के जिनष्कष की न्याजियक समीक्षा के जिलए अनुमेय आधार

                 एक सांजिवजिधक पर्जिक्रया द्वारा पहँुचा ाना अच्छी तरह से तय जिकया गया है और जिकसी जिदए गए मामले

           में चुनौती का आधार इस उदे्दश्य के जिलए उपलब्ध है या नहीं,        यह पर्त्येक मामले में तथ्य का सवाल
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                 होगा। ाँच सजिमजित के समक्ष कायवाही के समापन और उसकी जिरपोर्ट तैयार करने के बाद इस याजिचका में

उ:ाए गए सीजिमत पर्श्न को देखते हुए, हमारे जिलए वतमान मामले में 'दोषी' के जिनष्कष, यजिद कोई हो, पर

                  हमले के आधारों की ाँच करने का कोई अवसर नहीं है। वह पर्श्न वतमान कायवाही में हमारे द्वारा जिवचार

       के जिलए उत्पन्न नहीं होता है और इसजिलए,           हमें इस पहलू पर अजिधक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

हालाँजिक,          हम यह ोड़ सकते हैं जिक संसदीय भाग का हस्तके्षप

पर्जिक्रया के संबंध में , यजिद कोई दोषी पाया ाता है, ो शर्ी जिसब्बल के अनुसार उसके बाद न्याजियक

       समीक्षा को परूी तरह से बाहर कर देगा,       एक गलतफहमी है क्योंजिक केशव जिसंह [1965] 1 एस. सी. आर.

413                   में इस न्यायालय के फैसले के बाद उस के्षतर् में भी सीजिमत न्याजियक समीक्षा संदेह में नहीं है।

   संजिवधान के अनुच्छेद 124   के खंड (5)            के अ% और दायरे पर जिवचार करते हुए न्याजियक वाबदेही पर उप-

सजिमजित में भी इस पहलू का उल्लेख जिकया गया %ा। उसमें इस पर्कार कहा गया हैः

 "  अनुच्छेद 124 (5)       एक जिवशेष पर्ावधान की पर्कृजित का है।

          न्यायाधीश को हर्टाने की पर्जिक्रया को जिवजिनयजिमत करने का इरादा

  अनुच्छेद 124 (4)        के तहत ो सामान्य का जिहस्सा नहीं है

सदन का र्व्ययवसाय लेजिकन जिवशेष पर्कृजित का होता है र्व्ययवसाय। यह हर्टाने से संबंजिधत परेू के्षतर् को

 शाजिमल करता है

    एक न्यायाधीश। अनुच्छेद 118         के तहत बनाए गए जिनयम लागू नहीं होते हैं ।

   इस के्षतर् में ।

अनुच्छेद 124 (5) की अनुच्छेद 119 से कोई तुलना नहीं है।

 अनुच्छेद 118   और 119         एक ही के्षतर् में काय करते हैं । ,      सामान्यघर का र्व्ययवसाय। इसजिलए यह

  आवश्यक %ा जिक

        जिवशेष रूप से जिनधाजिरत करें जिक अनुच्छेद 119        के तहत बनाया गया काननू सवो च्च न्यायालय जिरपोर्ट

[1992] एस. य.ू पी. के तहत बनाई गई पर्जिक्रया के जिनयमों पर हावी होगा।

 1  एस सी आर।
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      जिवजिभन्न के्षतर्ों में अनुच्छेद में जिनजिहत पर्ावधान 119           आवश्यक नहीं %ा और इस तरह के एक के अभाव में

भी
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पर्ावधान,  अनुच्छेद 124 (5)      के तहत बनाया गया काननू ओवरराइड करेगा

अनुच्छेद 118 के तहत बनाए गए जिनयम और दोनों के जिलए बाध्यकारी होंगे संसद के सदन। इस काननू का

 होगा उल्लंघन

            अवैधता का ग:न करता है और न्याजियक से मुक्त नहीं हो सकता है

 अनुच्छेद 122 (1)   के तहत ांच।

( पी पर पैरा 95 और 96। 751)

 (   ोर जिदया गया)

  इस स्तर पर,         न्याजियक समीक्षा की पर्कृजित और दायरे का एक संदभ

       सा जिक समान जिस्%जितयों में समझा ाता है,        सहायक होता है। पर्शासजिनक काननू में (छ:ा)संस्करण)

एच. डब्ल्य.ू आर. वेड द्वारा, "संजिवधान की संवैधाजिनक नीवं" अध्याय में

 '   संसद की संपर्भुता'               शीषक के तहत न्यायालयों की शजिक्तयों के बारे में संसद के हस्तके्षप का पर्भाव इस

   पर्कार बताया गया हैः

 ......      ऐसे कई मामले हैं हाँ कुछ पर्शासजिनक

काननू द्वारा अनुमोजिदत होने के जिलए आदेश या जिवजिनयमन की आवश्यकता होती है।

                 सदनों के संकल्पों द्वारा। लेजिकन यह पर्जिक्रया जिकसी भी तरह से नहीआंदेश या जिवजिनयम की जिनंदा होने से

बचाता है

 गणना द्वारा,      अजित अजिधकार के जिसद्धांत के तहत,    यजिद यह नहीं है

अजिधजिनयम के अनुसार सख्ती से। क्या चुनौती है

                सदनों द्वारा अपनी मंरूी देने से पहले या बाद में जिकया ाता है यह महत्वहीन है "।

(   पी पर। 29)

 (   ोर जिदया गया)

बाद में पी। 411 , वेड ने कहा है जिक संवैधाजिनक के अनुसार

   जिसद्धांत रूप में ,            संसदीय अनुमोदन न्याजियक समीक्षा के सामान्य संचालन को पर्भाजिवत नहीं करता है।

पी. 870      न्याजियक समीक्षा पर चचा करते हुए,       वेड इस पर्कार जिस्%जित का संकेत देते हैं

 "        सा जिक इन मामलों से पता चलता है,        न्याजियक समीक्षा जिकसी भी तरह से नहीं है।

इस तथ्य से बाजिधत है जिक जिनयम या जिवजिनयम बनाए गए हैं
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        संसद के समक्ष रखा गया और पाजिरत जिकया गया,   फैसले के बावदू

हाउस ऑफ लॉड्स का कहना है जिक अनुजिचतता का परीक्षण एसएमर्टी।

एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [वमा, .]
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   दोनों सदनों द्वारा, '              अदालतें जिबना जिकसी संदेह के काम करें गीयह जिवचार करने के जिलए जिक आदेश :ीक से

  %ा या नहीं

         अंतर अजिधकार होने के अ% में बनाया गया '।

इसजिलए,        स्पष्र्ट संकेत यह है जिक केवल संसदीय अनुमोदन

                  जिकसी कारवाई या यहाँ तक जिक जिकसी बाहरी पर्ाजिधकरण द्वारा एक जिरपोर्ट ब इस तरह की मंरूी के जिबना,

       कारवाई या जिरपोर्ट अपने आप में अपर्भावी है,         अनुमेय आधारों पर न्याजियक समीक्षा को बाहर करने का

   पर्भाव। वतमान संदभ में ,             हमारे जिलए जिवचार करने के जिलए एकमातर् सवाल यह है जिक क्या न्याजियक

 न्यायाधीश (ांच)  अजिधजिनयम, 1968             के तहत गजि:त ांच सजिमजित की जिरपोर्ट में दोषी पाए ाने की

समीक्षा,                 ांच सजिमजित की जिरपोर्ट के आधार पर संसद द्वारा हर्टाने के पर्स्ताव को स्वीकार करने के अनुसार

                राष्र््टरपजित द्वारा हर्टाने का आदेश जिदए ाने के बाद न्याजियक ांच के उपलब्ध आधारों पर अनुमत होगी।

             यह मानने का कोई आधार नहीं है जिक न्याजियक समीक्षा इस कारण से वजित है।

   हमारी राय में ,      जिवद्वान न्यायाधीश को न्याजियक समीक्षा की उपलब्धता,

           राष्र््टरपजित द्वारा हर्टाए ाने के आदेश के पजिरणामस्वरूप आवश्यकता उत्पन्न होती है,    इस तरह के आदेश

                 के बाद भारत के सवो च्च न्यायालय की र्व्ययापक शजिक्तयों को देखते हुए संदेह नहीं जिकया ा सकता है।

         न्याजियक समीक्षा न्यायालयों की अंतजिनजिहत शजिक्त का पर्योग है -

                जिकसी कारवाई की वैधता का जिनधारण करना और उपयुक्त राहत पर्दान करना और इस तरह काननू के

               शासन को बनाए रखना। इस शजिक्त के पर्योग के जिलए आगे जिकसी वैधाजिनक पर्ाजिधकरण की आवश्यकता

                    नहीं है ो भारत के संजिवधान द्वारा उच्च न्यायालयों को दी गई है। यह जिवचार रखने का कोई कारण नहीं है

  जिक एक आदेश

   संजिवधान के अनुच्छेद 124 (4)            के तहत भारत के राष्र््टरपजित द्वारा जिकए गए न्यायाधीश को हर्टाना अनुमत

      आधारों पर न्याजियक समीक्षा से मुक्त है -

                 हर्टाने के जिलए वैधाजिनक पर्जिक्रया के दौरान ांच सजिमजित द्वारा जिकए गए दोषी के जिनष्कष की वैधता की

                 ांच करें ो संसदीय पर्जिक्रया के पर्ारंभ के जिलए पवूवती  शत है ो बनाने में समाप्त होती है।
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    राष्र््टरपजित द्वारा हर्टाने का आदेश।

रेजिना वी। इंग्लैंड के जिलए सीमा आयोग, पवू पक्ष फुर्ट और

अन्य,       रेजिना बनाम। इंग्लैंड के जिलए सीमा आयोग,        एक्स पार्टी  गेर््टसहेड बरो काउंजिसल और अन्य

[1983] 1 क्य.ू बी. 600, सी. ए.,          अपील न्यायालय ने माना जिक उच्च न्यायालय द्वारा न्याजियक समीक्षा

    को सवो च्च न्यायालय जिरपोर्ट [1992] एस. य.ू पी. पी.      पर जिवचार करने की अनुमजित है।

 1  एस सी आर।
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       क्या सीमा आयोग ने हाउस ऑफ कॉमन्स (   सीर्टों का पुनजिवतरण) अजिधजिनयम, 1979    की शतो ं के तहत

                 अपनी जिरपोर्ट में संसद द्वारा जिदए गए अनुदेशों का उजिचत ढंग से पालन जिकया %ा। पी पर अपील न्यायालय

  का जिनष्कष। 635 गुण-       दोष की ाँच करने पर जिनम्नानुसार %ाः

' ......         संसद ने इंडे की स्%ापना को सही माना है

  जिवचाराधीन सलाहकार जिनकाय,  सीमा आयोग, को

    इसे सलाह दें और,   ऐसा करते हुए,    इसने आयोग जिदए हैं

         सीमा की सलाह या पर्स्ताजिवत सलाह से अदालतें आयोगों।

            इसका मतलब यह नहीं है जिक कोर्ट की कोई भजूिमका नहीं है।

            उन्हें यह सुजिनजिश्चत करने में मदद करने का कतर्व्यय सौंपा ाता है

         जिक संसद के जिनदIशों का पालन जिकया ाए। यह है।

                न्याजियक समीक्षा के रूप में ानी ाने वाली पर्जिक्रया द्वारा जिकया ाता है। सर्टीक रूप सेन्यायालय द्वारा

       जिकसी मामले में क्या कारवाई की ानी चाजिहए,   यजिद कोई हो

         जिवशेष मामला उस मामले की पजिरजिस्%जितयों पर जिनभर करता है।

  जिवशेष रूप से,           जिनदIशों की पर्कृजित सजिहतो संसद द्वारा मंतर्ी को जिदए गए हैं ,

     संबंजिधत जिनकाय का अजिधकार "।

 (   ोर जिदया गया)
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   उस जिनष्कष पर,               अपील न्यायालय ने हस्तके्षप करने से इनकार कर जिदया। हाउस ऑफ लॉड्स ने आगे की

अपील को खाजिर कर जिदया। संसद द्वारा सलाह देने के जिलए स्%ाजिपत एक स्वतंतर् सलाहकार जिनकाय की

           कारवाई की न्याजियक समीक्षा इस जिनणय से स्पष्र्ट रूप से इंजिगत होती है।

       नॉजिरं्टघमशायर काउंर्टी काउंजिसल और पयावरण राज्य सजिचव,     बरै्डफोड मेर््टरोपॉजिलर्टन काउंजिसल शहर और

  पयावरण राज्य सजिचव, [1986] 1 ए. सी. 240 में ,       हाउस ऑफ लॉड्स ने सावजिनक जिवत्तीय पर्शासन

के मामले में न्याजियक समीक्षा की सीमाओं को जिनजिदष्र्ट जिकया, ो राज्य सजिचव और हाउस ऑफ कॉमन्स के

     रानीजितक जिनणय के जिलए एक %ा,              ो स्पष्र्ट रूप से इस तरह के मामले में समीक्षा की शजिक्त के अजिस्तत्व

   का संकेत देता है,           बजिक इसकी सीमाओं को सीजिमत करता है। हम वतमान में 175   के आसपास हैं ।

  एसएमर्टी। एस.  रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [वमा, .]

                केवल ऐसे मामलों में न्याजियक समीक्षा की शजिक्त के अजिस्तत्व के सा% और इसकी सीमाओं की सीमा नही।ं

       यह अपील न्यायालय के फैसले से भी संकेत है

     रेजिना वी। महामजिहम का कोषागार,   पवू पक्ष स्मेडली, [1986] 1 क्य.ू बी. 657,

ए.     जिसमें पर्ासंजिगक पजिरच्छेद जिनम्नानुसार हैं ः

       इसजिलए अदालतों को हमेशा संवेदनशील रहना चाजिहए।

       अजितक्रमण से बचने की सवो पजिर आवश्यकता है

    संसद का पर्ांत या,      हाँ तक यह हो सकता है

  र्टाल जिदया,              यहाँ तक जिक ऐसा करते हुए भी जिदखाई जिदया। हालांजिक यह एक नहीं है

    मेरे जिलए महत्वपणू है,       मैं उम्मीद और उम्मीद करँूगा जिक संसद

           से बचने की आवश्यकता के पर्जित समान रूप से संवेदनशील होगा

      अदालतों के पर्ांत पर अजितक्रमण "  । (  पी पर। 666)

 "         मैं ने कुछ हद तक इन अंतरों पर काम जिकया है

      संसद और महामजिहम के संबंजिधत काय

   वतमान मामले में पजिरषद,    के उदे्दश्य के जिलए

           कुछ हद तक सीजिमत भजूिमका का पर्दशन ो आवंजिर्टत की गई है
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 1972     के अजिधजिनयम की धारा 1 (3)     द्वारा संसद को। यह भजूिमका

वीर्टो की शजिक्त के समान है। यजिद यह अपनी मंरूी रोकता है

     पजिरषद में मसौदा आदेश से,     आदेश नहीं हो सकता है

   बनाया गया। यजिद, त%ाजिप,      संसद की मंरूी दी ाती है,

          पजिरषद में महामजिहम के पास एक जिववेकाजिधकार बचा है जिक क्या

या आदेश नहीं देना। कोई संभव सवाल नहीं है

            अभ्यास को जिनयंजितर्त करने या करने में सक्षम होने के जिलए अदालत का

                 वीर्टो की संसदीय शजिक्त। लेजिकन मैं देख सकता हूँ कोई कारण नहीं है जिक अंजितम उजिल्लजिखत जिवसंगजित का

    अभ्यास क्यों जिकया ाता है

पजिरषद में महामजिहम को जिदया गया पर्स्ताव खुला नहीं होना चाजिहएन्याजियक समीक्षा की पर्जिक्रया द्वारा

   न्यायालयों पर हमला करना,

          इस तरह के जिकसी भी हमले पर सख्त पर्जितबंधों के अधीन

            ो वेड्सबरी के रूप में ाना ाने लगा है उसके द्वारा लगाया गया

जिसद्धांत (एसोजिसएरे्टड पर्ोजिवंजिशयल जिपक्चर हाउस जिलजिमरे्टड v.

 वेड्सबरी जिनगम, [1948] 1 के. बी. 223,229)  । ...... "

 (   पी पर। 672)

         यह तक जिक न्याजियक समीक्षा का उपाय नहीं होगा

पर्जिक्रया के संसदीय भाग के बाद जिवद्वान न्यायाधीश के जिलए उपलब्ध

       च हर्टाने की पर्जिक्रया सवो च्च न्यायालय जिरपोर्ट [1992] एस. य.ू पी. पी.      की जिरपोर्ट में दोषी पाए ाने

   पर शुरू होती है।

 1  एस सी आर।
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 ाँच सजिमजित,                भले ही यह संसदीय पर्जिक्रया के हस्तके्षप के कारण उसके जिखलाफ हर्टाने का आदेश देने की

  ओर ले ाए,   हमारी राय में ,       एक गलतफहमी पर आधाजिरत है और इसजिलए,    हमें स्वीकाय नहीं है।
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                  हम कुछ अन्य देशों में इसी तरह की जिस्%जितयों में न्याजियक समीक्षा के उपलब्ध संकेत का संके्षप में उल्लेख

कर सकते हैं और दोनों का भी उल्लेख कर सकते हैं ।हालस्रे्टड एल. जिरर्टर बनाम में जिनणय संयुक्त राज्य

अमेजिरका, 84 सी. सी.  एल. एस. 293       और एडम क्लेर्टन पॉवेल बनाम। ॉन डब्ल्य.ू  मैककॉम[क, 23

एल.   एड। 2 डी। 491 :  395   यएूस 486         । जिरर्टर संयुक्त राज्य अमेजिरका में जिला न्यायालय के

   न्यायाधीश %े ो %े

1936 में उन्हें पद से हर्टाने के जिलए महाजिभयोग चलाया गया। संयुक्त राज्य अमेजिरका के पर्जितजिनजिध सभा

       ने इसके जिखलाफ महाजिभयोग के लेखों को अपनाया

                जिसे महाजिभयोग के उच्च न्यायालय के रूप में संयुक्त राज्य अमेजिरका की सीनेर्ट के समक्ष जिवजिधवत

                  पर्स्तुत जिकया गया %ा। जिरर्टर ने उस अवजिध के जिलए अपने वेतन की वसलूी के जिलए एक मुकदमा दायर

जिकया जिसमें महाजिभयोग के मामले में संयुक्त राज्य सीनेर्ट के जिनष्कष की समीक्षा करने के जिलए न्यायालय

     के अजिधकार के्षतर् का सवाल उ:ा।

                एक न्यायाधीश। जिरर्टर का मुकदमा खाजिर कर जिदया गया क्योंजिक अदालत इस जिनष्कष पर पहंुची जिक उसके

               पास सीनेर्ट में आयोजित महाजिभयोग की कायवाही की समीक्षा करने का कोई अजिधकार नहीं है क्योंजिक

सीनेर्ट एकमातर् न्यायाजिधकरण है ो उस जिनकाय को पर्स्तुत महाजिभयोग के लेखों का अजिधकार के्षतर् ले

                 सकता है और इसका जिनणय अंजितम है। इस तथ्य के अलावा जिक संयुक्त राज्य अमेजिरका में काननू काफी

         पर्भाजिवत हुआ है। जिरर्टर के मामले के बाद से पजिरवतन,           यह हमें पर्तीत होता है जिक जिरर्टर स्पष्र्ट रूप से

              अलग है क्योंजिक वहाँ एक न्यायाधीश को हर्टाने की पर्जिक्रया परूी तरह से रानीजितक %ी,  इसका कोई

जिहस्सा वैधाजिनक नहीं %ा, और अमेजिरकी संजिवधान के अनुच्छेद I में कहा गया है जिक सदन के पास

'     महाजिभयोग की एकमातर् शजिक्त होगी'   और '         सीनेर्ट के पास सभी महाजिभयोगों का परीक्षण करने की

  एकमातर् शजिक्त होगी'   । इसके जिवपरीत,    भारत में संवैधाजिनक योना,       सा जिक पहले ही संकेत जिदया ा

 चुका है,             यह है जिक यह योना वैधाजिनक और समान का एक जिववेकपणू जिमशर्ण है

दाजियत्व घर्टक।

     एडम क्लेर्टन पॉवेल बनाम। ॉन डब्ल्यू. मैककॉम[क, 23 एल.  एड। 2 डी 491 1969    में जिदया गया एक

          जिनणय है। यह अमेजिरकी सवो च्च न्यायालय द्वारा माना गया %ा जिक

              पर्जितजिनजिध सभा के पास संघीय संजिवधान में जिनजिदष्र्ट आवश्यकताओं को परूा करने वाले जिवजिधवत जिनवाजिचत

र्व्ययजिक्त को अपनी सदस्यता से बाहर करने की कोई शजिक्त नहीं है और ऐसा र्व्ययजिक्त सदन के पर्स्ताव द्वारा

            सदस्यता से बाहर होने पर एक घोषणात्मक जिनणय का हकदार है जिक उसका

            बजिहष्कार गैरकाननूी %ा। यह अजिभजिनधाजिरत जिकया गया जिक मामला न्यायोजिचत %ा क्योंजिक पर्जितजिनजिध सभा

                  के पास अपनी सदस्यता से जिकसी भी र्व्ययजिक्त को बाहर करने की कोई शजिक्त नहीं %ी ो जिवजिधवत जिनवाजिचत

हुआ %ा और ो एस. एम. र्टी. जिनजिदष्र्ट आवश्यकताओं को परूा करता %ा।
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 एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [वमा, .]

177

संजिवधान,        जिसमें से बजिहष्करण के बीच एक अंतर है

एसएस और वहाँ से जिनष्कासन। यह पॉवेल में आयोजित जिकया गया %ा ब

  न्यायसंगतता और '   रानीजितक पर्श्न जिसद्धांत'  से संबंजिधत

 और ":

"           उत्तरदाताओं का पहला तक है जिक यह मामला पर्स्तुत करता है

एक रानीजितक पर्श्न क्योंजिक कला के तहत। आई, एस. 5, वहाँ है

 एक "       जिलजिखत रूप से पर्दशन योग्य संवैधाजिनक पर्जितबद्धता"     रहा हैरोकने के जिलए "न्यायजिनणायक शजिक्त"

  के सदन को

            पॉवेल की योग्यताओं का ध्यान रखें । अतः यह तक जिदया ाता है जिक

सदन और अकेले सदन के पास यह जिनधाजिरत करने की शजिक्त है जिक कौन

      सदस्य बनने के जिलए योग्य है।

        यह जिनधाजिरत करने के जिलए जिक क्या कोई पा: है

       सरकार के एक समजिन्वत जिवभाग के पर्जित पर्जितबद्धता

बजिल्क, हमें संजिवधान की र्व्ययाख्या करनी चाजिहए। दसूरे शब्दों में ,

           हमें पहले यह जिनधाजिरत करना होगा जिक संजिवधान की क्या शजिक्त है।

         कला के माध्यम से सदन को पर्दान करता है। आई, एस. 5,  हमसे पहले

         यह जिनधाजिरत कर सकता है जिक इसका अभ्यास जिकस हद तक,  यजिद कोई हो

शजिक्त न्याजियक समीक्षा के अधीन है। ......

XXX

XXX

"   दसूरे शब्दों में ,   क्या कोई "   पा:गत रूप से" है

      इस मुदे्द की संवैधाजिनक पर्जितबद्धता का पर्दशन
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        सरकार के रानीजितक जिवभाग का समन्वय करना और क्या

क्या इस तरह की पर्जितबद्धता का दायरा ऐसे सवाल हैं ो हमें करने चाजिहए

        इस मामले में पहली बार हल करें । के जिलए,    सा जिक हमने बताया

  बेकर वी। कैर,  सुपर्ा ",        यह तय करते हुए जिक क्या कोई बात है

          संजिवधान द्वारा जिकसी भी उपाय के जिलए पर्जितबद्ध जिकया गया है

सरकार की एक और शाखा, या क्या उस की कारवाई

      शाखा ो भी अजिधकार जिदया गया है,   उससे अजिधक है

     स्वयं संवैधाजिनक र्व्ययाख्या में एक नाक अभ्यास, और

         अंजितम दुभाजिषया के रूप में इस न्यायालय की जिम्मेदारी है

संजिवधान "।

 (  पैरा 22  और 23   पीपी पर। 515-517 )

 (   ोर जिदया गया)

                पॉवेल का मामला कुछ जिस्%जितयों में न्याजियक समीक्षा की उपलब्धता का संकेत देता है हां परूी पर्जिक्रया

सदन के भीतर है।

     सवोच्च न्यायालय की जिरपोर्ट [1992] एस. य.ू पी. 1   एस सी आर।
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    सल्लेह अबास बनाम। अब्दुल हाजिमद, 1988 एल. आर. सी. 25     से संबंजिधत एक मामला %ा

       पद अनुच्छेद के पर्ावधानों के अनुसार के अलावा;  खंड (3)      दुर्व्ययवहार या असम%ता के आधार पर, शरीर

        या मन की दुबलता या जिकसी अन्य कारण से,            अपने पद के कायो ं का :ीक से जिनवहन करने के जिलए हर्टाने

      का पर्ावधान करता है और खंड (4)          के अनुसार एक न्यायाजिधकरण की जिनयुजिक्त जिनधाजिरत करता है ब

    ऐसी जिस्%जित उत्पन्न होती है;            और तभी न्यायाधीश को पद से हर्टा जिदया ाता है।न्यायाजिधकरण। खंड (4)

            उसमें जिवजिनजिदष्र्ट न्यायाधीशों की जिनयुजिक्त द्वारा न्यायाजिधकरण की संरचना जिनधाजिरत करता है। अनुच्छेद

125 (3)                के तहत जिनयुक्त न्यायाजिधकरण को अपनी जिसफाजिरशें या उसके द्वारा की गई ांच की जिरपोर्ट

          पर्स्तुत करने से रोकने के जिलए न्यायालय की अजिधकाजिरता पर सवाल उ:ा।
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               मलेजिशया के सवो च्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हर्टाने के संबंध में । मलेजिशया के सवो च्च न्यायालय

ने अपना सवसम्मत जिवचार जिनम्नानुसार र्व्ययक्त जिकयाः

 "       अनुच्छेद के तहत जिनयुक्त न्यायाजिधकरण का काय

 125 ( 3 )       संजिवधान की ाँच और ाँच करना है

     पर्जितजिनजिधत्व और जिफर यांग डी-    परु्टआन को जिरपोर्ट करें

वह ो भी जिसफाजिरश कर सकता है, उसे स्वीकार करें । द.

              न्यायाजिधकरण एक ऐसा जिनकाय है ो ाँच करता है और जिनणय नहीं लेता है।

        यह एक संवैधाजिनक काय कर रहा है। न्यायाजिधकरण

        इसजिलए इसे करने से रोका नहीं ाना चाजिहए

संवैधाजिनक काय।

  अंत में ,     न्यायाजिधकरण के सदस्य यांग डी-         परु्टआन अगोंग के जिनयुक्त जिकए ाते हैं । अनुच्छेद 125 की

       भाषा से यह स्पष्र्ट है जिक यांग दी-           परु्टआन अगोंग न्यायाजिधकरण की जिरपोर्ट का हकदार है। रोकने के जिलए

                न्यायाजिधकरण अपनी जिरपोर्ट पर्स्तुत करने से पर्भावी है ताजिक महामजिहम को जिरपोर्ट पर्ाप्त करने से रोका

ा सके।

` . (   पी पर। 28)

(   ोर जिदया गया)

 अनुच्छेद 125 (3)             के तहत गजि:त न्यायाजिधकरण द्वारा जिरपोर्ट पर्स्तुत करने पर रोक लगाने से इनकार कर

जिदया गया %ा।
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  एसएमर्टी। एस.  रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. {वमा, .]

 औल बर,    महाजिभयोगः संवैधाजिनक समस्याएं (1973),

 '  न्याजियक समीक्षा'          से संबंजिधत तृतीय अध्याय में इस पर्कार कहा गया हैः

' ......        यजिद वास्तव में न्यायपाजिलका के बीच कोई संघष है

 "  सभी मामलों"       में अजिधकार के्षतर् और सीनेर्ट का "एकमातर्"
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  के जिलए शजिक्त

सभी महाजिभयोगों का पर्यास करें ", हमारे पा:्यक्रम को जिचह्जिनत जिकया गया है

   मुख्य न्यायाधीश माशलः "     ब दो जिसद्धांत आते हैं

एक-    दसूरे के सा% संघष,        अदालत को उन दोनों को एक देना चाजिहए

 उजिचत जिनमाण,       ताजिक दोनों को संरजिक्षत जिकया ा सके

उजिचत सीमा ", एजिल्बर् गेरी द्वारा पहले उद्धतृ एक कैनन

           पहली कांगरे्स में । हमें केवल शजिक्त को पढ़ने की आवश्यकता है "       पहले मामले में मुकदमा चलाने के जिलए

        अजिधकार के्षतर् के अनुदान के रूप में पर्यास करें ।

  उदाहरण के जिलए,           सवोच्च को एक अपील अछतूी छोड़ते हुएअजिधकाजिरता से अजिधक कारवाई से

न्यायालय-एक मामला "उत्पन्न हो रहा है"

  संजिवधान के तहत।

"        सीनेर्ट द्वारा उल्लंघन की अपील के सा% "मुकदमा"

     संवैधाजिनक सीमाओं के सा% सामंस्य होगा

पॉवेल का मानना है जिक अनुच्छेद I, S: 5 ( 1 ) पर्ावधान है जिक

"       पर्त्येक सदन इन योग्यताओं का न्यायाधीश होगा -

  इसके अपने सदस्य "         अत्यजिधक कारवाई की ांच पर रोक नहीं लगाते हैं ।

 अजिधकाजिरता। ......

एच.

(   पीपी में । 111-112 )

 (   ोर जिदया गया)

         महाजिभयोग की कायवाही के संदभ में आगे न्याजियक समीक्षा गाना

औल बर पी पर कहते हैं । 116 जिक यह कभी इरादा नहीं %ा जिक कांगरे्स

         अपनी शजिक्तयों और आय की सीमाओं के अंजितम न्यायाधीश बनें

  इस पर्कार -

1992(8) eILR(PAT) SC 1



"             इसके जिलए यह वाब जिदया ा सकता है जिक बस अंजितम रूप से

इस बात की गारंर्टी है जिक न्यायपाजिलका सीमा से बाहर नहीं ाएगी

  न्यायालय का आत्म-संयम,      इसजिलए सीनेर्ट को भी होना चाजिहए

 जिनष्पक्ष जिनणय,       और के झोंकों के अधीन नहीं गुर्ट,      और कुछ और जिफर से आत्म-     संयम की उम्मीद करने के

जिलए

इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेजिरका दोनों में असम% रहा है जिनणय लेते समय पक्षपातपणू जिवचारों को दरू

करना

     मन में । सवो च्च न्यायालय जिरपोर्ट [1992]    सहायता के संबंध में आत्म-      संयम पर भरोसा जिकया ा सकता

है।

 1

 न्यायपाजिलका क्योंजिक,    हैजिमल्र्टन के शब्दों में ,    उनके पास "        न तो बल है और न ही इच्छा,  बजिल्क केवल

 जिनणय है", और

        इसजिलए रानीजितक अजिधकारों के जिलए सबसे कम खतरनाक %े।

 संजिवधान "।

 संवैधाजिनक सीमाएँ,   पॉवेल बनाम। मैककॉम[क,      हमें जिफर से याद जिदलाता है,     न्याजियक पर्वतन के अधीन हैं ;

                 और मैं आगर्ह करंूगा जिक कांगरे्स की मनमानी इच्छा से अन्य शाखाओं को बचाने के जिलए महाजिभयोग की

           न्याजियक समीक्षा की आवश्यकता है। यह शायद ही संभव है जिक "   जिनयंतर्ण और संतुलन"   के पर्जित इतने

 समजिपत फ्रेमस,             जिन्होंने इतनी मेहनत से कांगरे्स की एक ाँच को दसूरे पर ढेर कर जिदया,  शजिक्तयों के

                  जिवभान के तंजितर्का कें दर् में एक महत्वपणू ाँच को अस्वीकार कर दें गे। वे शायद ही इस बात पर जिवचार

     जिकया जिक ब कांगरे्स अपनी "न्याजियक"         र्टोपी पहनती है तो उनकी बुदज्िधमान सावधाजिनयां रू्टर्टनी चाजिहए,

                 ताजिक तब कांगरे्स अन्य शाखाओं को उनके आधार पर जिहलाने के जिलए स्वतंतर् हो। इस तरह के पजिरणामों

   को जिनगलने से पहले,          फ्रेमस का इरादा कांगरे्स के उल्लंघन को रोकने का %ा

      महाजिभयोग पर उनके द्वारा लगाई गई "सीमाओं"     को साजिबत जिकया ाना चाजिहए,    आकजिस्मक रूप से नहीं

         माना ाना चाजिहए। सवो च्च न्यायालय ने कहा जिक संजिवधान "     शजिक्त के सभी मनमाने पर्योग"  की जिनंदा

 करता है; "           हमारी संवैधाजिनक पर्णाली में शजिक्त के जिलए कोई गह नहीं है।

    मनमानी शजिक्त का पर्योग "  । "     पर्यास करने की एकमातर् शजिक्त"       उस जिसद्धांत से एकमातर् की तुलना में

    अजिधक छरू्ट नहीं देती है।
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    काननू बनाने की शजिक्त,       जिसे जिकसी उद्धरण की आवश्यकता नहीं है,     मनमाने कृत्यों तक जिवस्ताजिरत नहीं

है।

 अंत में ,       यजिद यह माना ाता है जिक "     पर्यास करने की एकमातर् शजिक्त"    ने समीक्षा से इन्सुलेशन पर्दान

 जिकया है,               तो इसे मान लेना चाजिहए बाद के पांचवें संशोधन का पर्ावधान है जिक "   जिकसी भी र्व्ययजिक्त" को

"       काननू की उजिचत पर्जिक्रया के जिबना ीवन,        स्वतंतर्ता या संपजित्त से वंजिचत नहीं जिकया ाएगा।" यजिद

संजिवधान वास्तव में महाजिभयोग की शजिक्त पर सीमाएं लगाता है, तो उनसे परे कारवाई करें ।

     सीमाएँ अपने पर्ारंजिभक अ%ो ं में "   काननू की उजिचत पर्जिक्रया"    के जिबना हैं ः "      ब इंग्लैंड के महान बैरनों ने

                   राा ॉन से यह जिरयायत मांगी जिक न तो उनके ीवन और न ही उनकी संपजित्त का जिनपर्टान ता द्वारा

  जिकया ाना चाजिहए,        जिसवाय इसके जिक सा पर्ावधान जिकया गया हो।

देश के काननू के अनुसार, उनका अ% 'देश के काननू' से %ा ो अंगरे्ी लोगों के पर्ाचीन और पर्%ागत

    काननू %े। हमारे एसएमर्टी में ।

 एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [वमा, .

 पर्णाली "   पर्ाचीन और पर्%ागत काननूों"       का स्%ान %ासंजिवधान द्वारा जिलया गया;    और अनुच्छेद VI,

धारा 2,   स्पष्र्ट रूप से

  संजिवधान को "   देश का सवो च्च काननू"  बनाता है।

         संजिवधान द्वारा अजिधकृत नहीं की गई हाजिनकारक कारवाई है

 "   देश के काननू"       के जिवपरीत और इसके द्वारा जिनजिषद्ध है

  जिनयत पर्जिक्रया खंड "     । उजिचत पर्जिक्रया है "   न्यायालय द्वारा "   अंदर के संरक्षण"     के रूप में जिचजितर्त जिकया

गया

    सेवाओं के भीतर एक "र्व्ययजिक्त"       होना बंद नहीं होता है पाँचवाँ संशोधन;     और अपराधों के जिलए महाजिभयोग

      पक्ष संवैधाजिनक पर्ाजिधकरण उसे अस्वीकार कर देगा

"  उजिचत पर्जिक्रया"      द्वारा पर्दत्त संरक्षण। यह गुर ाएगा

            यह जिनष्कष जिनकालना अीब है जिक एक नागजिरक न्याजियक का आह्वान कर सकता है

 "  एक बीस-          डॉलर के माने के जिखलाफ लेजिकन एक के जिखलाफ नहीं

 असंवैधाजिनक महाजिभयोग,   हर्टाने और स्%ायी

         संघीय पद धारण करने के जिलए अयोग्यता। यहाँ की सुरक्षा
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         र्व्ययजिक्त के पृ%क्करण के संरक्षण के सा% मेल खाता है

शजिक्तयाँ; और न्यायाधीश के रूप में हमला की गई शाखा के जिहत

        ॉ वाइ% को माना ाता है जिक वे "    के जिहत में हैं

  परूा समुदाय "                । वे रुजिचयाँ हमें परूा देने की सलाह देती हैं न्यायपाजिलका के पक्ष में मबतू अमेजिरकी

  पवूागर्ह का दायरा

की अवज्ञा में महाजिभयोग की समीक्षा से जिनरोध को अस्वीकार करें संवैधाजिनक सीमाएँ "।

(   पीपी में । 118-121 )

 (   ोर जिदया गया)

   अमेजिरकन बार एसोजिसएशन नल,   वॉल्यमू। 60 (   नू 1974)   लेख "    क्या महाजिभयोग की न्याजियक

समीक्षा आ रही है?" ज़नेक द्वारा, जिसमें परूी तरह से पी. एस. के मामले में न्याजियक समीक्षा पर चचा की

       गई है। इसका एक अंश इस पर्कार हैः

     बेकर और पॉवेल ने दरवाा खोला

       यजिद पॉवेल वैधता की न्याजियक समीक्षा के हकदार %े

सदन से उनके बजिहष्कार के कारण, यह देखना मुजिश्कल है जिक क्योंराष्र््टरपजित न्याजियक समीक्षा की मांग नहीं

  कर सकता है

       उसका महाजिभयोग और दोषजिसदज्िध। हर के राउल बर

वाड,     शायद काननू सवो च्च न्यायालय जिरपोर्ट [1992] एस. य.ू पी. पी.     पर देश का पर्मुख पर्ाजिधकरण।

 1  एस सी आर।

 182

 महाजिभयोग,  उनकी 1973 की पुस्तक,   महाजिभयोग में समाप्त हुआ

  जिवचारः संवैधाजिनक समस्याएं,     जिक बेकर बनाम। कैर और

             पॉवेल बनाम। मैककॉम[क ने जिमलकर न्यायपाजिलका के जिलए रास्ता खोला महाजिभयोग पर्जिक्रया की

      समीक्षा यह सुजिनजिश्चत करने के जिलए जिक

     संवैधाजिनक मानकों के जिलए रूप "। (   पी पर। 681)
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      पॉवेल के पर्भाव पर रे्टक्सास लॉ जिरर्व्यय,ू       वॉल्यमू में भी जिवचार जिकया गया है।

68 , नंबर 1, नवंबर 1989, पी। 97 'महाजिभयोगों की न्याजियक समीक्षा' शीषक के तहत। इसका एक

    उपयोगी उद्धरण इस पर्कार हैः

 "        पॉवेल बनाम में उच्चतम न्यायालय का जिनणय। मैककॉजिमक

             यह भी इंजिगत करता है जिक जिकसी की न्याजियक समीक्षा हो सकती है

उच्चतम न्यायालय ने अजिभजिनधाजिरत जिकया जिक क्या पर्जितजिनजिध सभा संवेदकों ने अपवन में उजिचत

   पर्जिक्रया का पालन जिकया

        एडम क्लेर्टन पॉवेल सदन में अपनी सीर्ट लेते हुए

                 यह कोई रानीजितक सवाल नहीं %ा। पॉवेल कोर्ट ने भी माना जिक हालांजिक कांगरे्स के पास जिनष्काजिसत

करने की दोहरी शजिक्तयाँ हैं और

      अपने सदस्यों को बाहर करने के जिलए,     कांगरे्स को अजिधकार नहीं है

             एक को बाहर करने के जिलए कायवाही में जिनष्कासन मानकों को लागू करें

पर्जितजिनजिध।

पॉवेल का सबक यह है जिक सुपर्ीम कोर्ट कर सकता है

               यह जिनधाजिरत करने के जिलए न्याजियक समीक्षा का उपयोग करें जिक क्या कांगरे्स ने इसका पालन जिकया

      रानीजितक जिनणय लेने के जिलए उजिचत पर्जिक्रया

      संजिवधान द्वारा इसे लागू जिकया गया। ......  इसके अलावा,   पॉवेल के तहत

संघीय अदालतें तय कर सकती हैं जिक क्या कांगरे्स ने चुना है

         अपने घोजिषत उदे्दश्यों को परूा करने के जिलए सही पर्जिक्रया।

(   पीपी में । 99-100 )

 (   ोर जिदया गया)

एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ, [1981] सप। एससीसी 87 वेंकर्टरमैया,

 .     सा जिक वे तब %े,      यह कहने के बाद जिक '         रानीजितक पर्श्न का जिसद्धांत ो संयुक्त राज्य अमेजिरका में

         लंबे समय से के्षतर् में %ा अब जिवस्फोर्ट जिकया गया ',    बेकर बनाम में य.ू एस.     सुपर्ीम कोर्ट के फैसलों का

  उल्लेख जिकया गया। कैर, 369   यएूस 186: 7  एल.  एड.  2  डी 663 (1962)    और पॉवेल बनाम।
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मैककॉम[क, 395  यएूस 486: 23 एल. एड. 2 डी. 491 (1969)  के सा%-  सा% आर.    बर की राय और

जिफर भारत में जिस्%जित का सारांश इस पर्कार जिदया गयाः

  एसएमर्टी। एस.  रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [वमा, .]

 "   हमारे देश में ,       ो एक जिलजिखत संजिवधान द्वारा शाजिसत है,         कई पर्श्न ो जिवशुद्ध रूप से रानीजितक रंग के

  पर्तीत होते हैं ,               न्याजियक पर्श्नों के चजिरतर् को गर्हण करने के जिलए बाध्य हैं । रास्%ान राज्य में v. भारत

 संघ [1978] 1 एस.  सी.  आर. 1,             सरकार का दावा है जिक अनुच्छेद के तहत राष्र््टरपजित के जिनणय की

वैधता

365 ( 1 )              संजिवधान का चजिरतर् में रानीजितक होना उस एकमातर् आधार पर न्यायोजिचत नहीं %ा जिसे

                इसके द्वारा खाजिर कर जिदया गया %ा।अदालत। न्यायमजूित भगवती ने अपने जिनणय के दौरान उस मामले में

एस. सी. आर.  पृष्: 80-81      में इस पर्कार जिर्टप्पणी कीः ( एस. सी.  सी पी. 661 , पैरा

 इसजिलए,               यह देखा ाएगा जिक केवल इसजिलए जिक जिकसी पर्श्न का रानीजितक रंग होता है,  न्यायालय

         जिनराशा में अपने हा% नहीं मोड़ सकता है और "   न्याजियक हा% बंद"       घोजिषत नहीं कर सकता है। ब तक

                कोई सवाल उ:ता है जिक क्या संजिवधान के तहत जिकसी पर्ाजिधकरण ने अपनी शजिक्त की सीमाओं के भीतर

                   काम जिकया है या पार जिकया है। यह जिनजिश्चत रूप से न्यायालय द्वारा तय जिकया ा सकता है। वास्तव में

                 ऐसा करना उसका संवैधाजिनक दाजियत्व होगा। जिवशेष रूप से हाल के इजितहास के संदभ में स्पष्र्ट शब्दों में

       यह कहना आवश्यक है जिक संजिवधान सवो च्च है,      ो देश का सवो च्च काननू है,     और इसके ऊपर या उससे

            परे सरकार का कोई जिवभाग या शाखा नहीं है। सरकार का पर्त्येक अंग,      चाहे वह कायपाजिलका हो या

  जिवधाजियका या न्यायपाजिलका,            अपना अजिधकार संजिवधान से पर्ाप्त करता है और उसे अपने अजिधकार की

         सीमाओं के भीतर काय करना होता है। कोई भी र्व्ययजिक्त,           चाहे वह जिकतना भी उच्च पद पर हो या कोई भी

 उच्च अजिधकारी,                यह दावा नहीं कर सकता जिक वह संजिवधान के तहत अपनी शजिक्त की सीमा का एकमातर्

                न्यायाधीश होगा या क्या उसकी कारवाई संजिवधान द्वारा जिनधाजिरत ऐसी शजिक्त की सीमा के भीतर है। यह

               न्यायालय संजिवधान का अंजितम दुभाजिषया है और इस न्यायालय को यह जिनधाजिरत करने का नाक काय

           सौंपा गया है जिक पर्त्येक को क्या शजिक्त पर्दान की गई है

   सरकार की शाखा,     क्या यह सीजिमत है,    और यजिद है,           तो क्या सीमाएँ हैं और क्या उस शाखा की कोई

                  कारवाई ऐसी सीमाओं को पार करती है। यह इस न्यायालय का काम है जिक वह संवैधाजिनक मलू्यों को बनाए

             रखे और संवैधाजिनक जिनयमों को लागू करे।सीमाएँ। यही काननू के शासन का सार है।

     सवोच्च न्यायालय की जिरपोर्ट [1992] एस. य.ू पी. 1   एस सी आर।
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       आपजित्त है जिक इन पेर्टी में शाजिमल पर्श्न

राज्य केवल इस आधार पर गैर-न्यायोजिचत हैं जिक वे

       रानीजितक चजिरतर् को नकारना होगा। लेजिकन यह है।

          स्पष्र्ट जिकया जिक अदालतें ांच करने की हकदार नहीं हैं

          जिबना जिकसी सीमा के हर पर्कार का पर्श्न। अभी भी है।

अंतराष्र््टरीय संबंधों से पर्श्नों का एक जिनजिश्चत वग,

         राष्र््टरीय सुरक्षा जिसका उपयोग नहीं जिकया ा सकता है

               अदालत। पर्त्येक मामले में यह जिनधाजिरत करना न्यायालय का काम है जिक क्याजिकसी जिवशेष पर्श्न पर

       उससे पहले बहस की ानी चाजिहए या नही।ं

 ( पीपी पर पैरा 997 और 998। 776-777 )

(   ोर जिदया गया)

           उपरोक्त चचा न्याजियक स्वीकार करने की आधुजिनक पर्वृजित्त का संकेत देती है।

        जिनजिदष्र्ट सीमाओं के भीतर कुछ जिस्%जितयों में समीक्षा,      यहां तक जिक हां परूी पर्जिक्रया

 'रानीजितक सवाजिलया जिसद्धांत' के बाद से रानीजितक है, सा जिक

  पॉवेल में चसूा गया,             इस पा:्यक्रम की अनुमजित देता है। ऐसे मामलों में हां परूी पर्जिक्रया रानीजितक

है,       जिनष्कष पर अनुमेय सीमा तक न्याजियक समीक्षा

                  रानीजितक पर्जिक्रया पर कोई संदेह नहीं है। सैद्धांजितक रूप से ऐसा कोई कारण पर्तीत नहीं होता है जिक

भारत में न्यायाधीश को हर्टाने की परूी पर्जिक्रया के अंत में न्याजियक समीक्षा, हां यह एक समगर्

       पर्जिक्रया है जिसका रानीजितक पर्जिक्रया केवल एक जिहस्सा है,      को रानीजितक पर्जिक्रया सजिहत परूी

                पर्जिक्रया के समापन के बाद बाहर रखा ा सकता है। यह हमें पर्तीत होता है जिक हम

     सा जिक ऊपर बताया गया है,        अन्य पर्णाजिलयों में काननू द्वारा पर्बजिलत जिकया ाता है।

इस याजिचका की सुनवाई की शुरुआत में , जिवद्वान

                 महान्यायवादी ने बयान जिदया जिक अध्यक्ष हमारे जिनणय में की गई काननू की घोषणा का इंतार करें गे और

         इसका पालन करें गे। ाँच सजिमजित की ओर से शर्ी एफ. एस.         नरीमन ने भी इस आशय का एक बयान जिदया।

       जिवद्वान महान्यायवादी द्वारा जिदए गए बयान के अनुरूप,       लोकसभा के माननीय अध्यक्ष ने सजिमजित द्वारा

जिरपोर्ट पर्स्तुत करने के जिलए समय भी बढ़ा जिदया, ताजिक सुनवाई के समापन के बाद हमें अपनी राय तैयार

             करने के जिलए उजिचत समय जिमल सके। यह भजिवष्य के जिलए शुभ संकेत है।
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       जिवजिलस ने संयुक्त राज्य अमेजिरका के संवैधाजिनक काननू (1936)  में 'अंजितम'

सवोच्च न्यायालय के काय का मलू्यांकन इस पर्कार अमेजिरकी सवो च्च न्यायालय के बारे में बताता हैः

 " ...... 185       के न्यायाधीशों के सजिक्रय सहयोग के जिबना

  एसएमर्टी। एस.  रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [वमा, .]

  सुपर्ीम कोर्ट,     संजिवधान एक मृत पतर् होगा।

      वे समान रूप से अपनी शजिक्तयों,      कायकारी शजिक्तयों की रक्षा करते हैं ,

            और अजितक्रमणों और जिडाइनों के जिखलाफ जिवधायी शजिक्तयाँ अन्य जिवभागों से। ......   इसमें कोई

   सकारात्मक बात नहीं है

       लेजिकन काननू घोजिषत करने की नकारात्मक शजिक्त,-        जिसने रखा हैसरकार का हमारा परूा शजिक्तशाली ताना-

बाना

 जिवनाश।

        न्यायालय तर्ुजिर्टहीन नहीं रहा है। यह गलत जिकया है

    लेता है। यह कभी-       कभी ानबझूकर के जिवपरीत चला है और

       समुदाय का बेहतर जिनणय। लेजिकन अंजितम फैसला

                 अमेजिरकी लोगों का जिनजिववाद रूप से यह होगा जिक उनकेसंघीय के हा%ों में संवैधाजिनक अजिधकार सुरजिक्षत हैं

       न्यायपाजिलका। संयुक्त राष्र््टर के परेू इजितहास में

 राज्यों,        यह पयाप्त पजिरणामों का सवो च्च उदाहरण पर्स्तुत करता है

             हमारी सरकार की जिकसी भी शाखा से। इसने कई ए को र्टाल जिदया है

                  तफूान जिसने हमारी शांजित को खतरे में डाल जिदया हैके बंधन में परेू देश को एकर्ट करने में शजिक्तशाली

सहायता

          न्याय। जिवजिलयम जिवर्ट की भाषा की र्व्ययाख्या करने के जिलए, "      यजिदन्यायपाजिलका को हमारी पर्णाली से हर्टा

  जिदया गया %ा

          बहुत कम मलू्य ो रहेगा। सरकार ऐसा नहीं कर सकती।
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            इसके जिबना मौदू है। सयू के बारे में बात करना उतना ही तक संगत होगा।

सयू के जिबना पर्णाली "के रूप में एक सरकार की बात करने के जिलए

      सवोच्चता के जिसद्धांत के जिबना संयुक्त राज्य अमेजिरका

  सुपर्ीम कोर्ट "।

(   पीपी में । 114-115 )

 ( ोर जिदया गया)

            भारत के सवो च्च न्यायालय की भजूिमका कम महत्वपणू या र्व्ययापक नहीं है

         भजूिमका के बाद अजिधजिनयजिमत होने वाले संजिवधान में देखा गया

ई. य.ू एस.        सुपर्ीम कोर्ट ने एक तुलनीय संवैधाजिनक योना में

इतना समझने और सराहना करने के जिलए।

   इस संदभ में , आर. एस.         पा:क की जिर्टप्पजिणयों को याद करना भी उपयोगी है,

           भारत संघ में संजिवधान पी: के जिलए बोलना और एक अन्य v.

  उबीर जिसंह (मृत) एल. आर. एस. आजिद, [1989] 2 एस. सी. सी.-754     भारत में न्याजियक समीक्षा की

पर्कृजित और ई के बारे में । जिवद्वान मुख्य न्यायाधीश ने इस पर्कार कहाः

`     सवोच्च न्यायालय की जिरपोर्ट [1992] एस. य.ू पी. 1

           यह जिववाजिदत हुआ करता %ा जिक न्यायाधीश काननू बनाते हैं । आ,        यह कोई संदेह की बात नहीं है जिक

            नागजिरकों के ीवन को जिनयंजितर्त करने वाले काननू की एक बड़ी मातर्ा और

       राज्य के कायो ं को जिवजिनयजिमत करने से पर्वाह

    उच्च न्यायालयों के जिनणय "    । एक समय %ा,  "    ओब सर्व्यड लॉड रीड",      ब यह सुझाव देना लगभग

        अशोभनीय माना ाता %ा जिक न्यायाधीश काननू बनाते हैं -        वे केवल इसकी घोषणा करते हैं । लेजिकन हम

        पजिरयों की कहाजिनयों में जिवश्वास नहीं करते हैं "      । यनूाइरे्टड जिकंगडम से देशों में ,    हां संसद जिवधायी अंग

             के रूप में सवो च्च है और राज्य की संवैधाजिनक संरचना के शीष पर है,     न्याजियक काननू बनाने की भजूिमका

 सीजिमत है।

XXX

XXX
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 XXX

              और चेनी बनाम में %ॉमस  को छोड़ जिदया। कोन को संदजिभत जिकया गया है

"    काननू के उच्चतम रूप"      के रूप में एक संसदीय क़ाननू।

ो काननू के हर दसूरे रूप पर हावी है। जिलजिखत संजिवधान के तहत जिस्%जित काफी अलग है से जिक वह ो

      हमें जिनयंजितर्त करता है। भारत का संजिवधान,         ो देश के सवो च्च काननू का पर्जितजिनजिधत्व करता है, राज्य

 के तीन अलग-      अलग अंगों की पजिरकल्पना करता है,      जिनमें से पर्त्येक के अपने अलग-   अलग काय हैं ,

               जिनमें से पर्त्येक राज्य का एक स्तंभ है। भारत की उच्च न्यायपाजिलका में मान्यता पर्ाप्त न्याजियक

समीक्षा की सीमा शायद काननू की दुजिनया में सबसे र्व्ययापक और सबसे र्व्ययापक है। ...... न्याजियक शजिक्त के

    इस पर्भावशाली जिवस्तार के सा%,             यह केवल सही है जिक भारत में उच्च न्यायालयों को भारी जिम्मेदारी के

   पर्जित सचेत होना चाजिहए

                ो उन पर जिनभर करता है। यह उच्चतम न्यायालय के बारे में जिवशेष रूप से सच है,   क्योंजिक संपणू न्याजियक

पर्णाली में सवो च्च न्यायालय के रूप में उसके द्वारा घोजिषत काननू, संजिवधान के अनुच्छेद 141 द्वारा,

          भारत के के्षतर् के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। (  पैरा 7   पीपी पर। 765-766 )

 " ......           काननू को नए आगर्हों के अनुकूल बनाने की यह आवश्यकता है।

          समा होजिम्सयन सतूर् की सच्चाई को घर लाता है जिक "      काननू का ीवन तक नहीं रहा है,   यह अनुभव रहा

है", और जिफर ब उन्होंने एक अन्य अध्ययन में घोषणा की जिक "काननू हमेशा ीवन से नए जिसद्धांतों को

   अपना रहा है 187

 

 एसएमर्टी। एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [वमा, .]

   एक छोर पर ",      और दसूरे छोर पर पुराने को"   बंद करना "।

कहा,                 जूिलयस स्र्टोन ने जिवस्तार से बताया जिक यह पजिरचय द्वारा है अनुभव से उभरने वाले नए अजितजिरक्त-

 काननूी पर्स्ताव

       पजिरसर के रूप में सेवा करने के जिलए,   या अनुभव द्वारा-  जिनदIजिशत जिवकल्प

        के बाय पर्जितस्पधी  काननूी पर्स्तावों के बीच मौदूा काननूी,     पर्स्तावों पर तक का संचालन, जिक

      काननू का जिवकास जिनधाजिरत जिकया ाता है।

            काननूी मबजूिरयों को मौदूा काननूी जिनयमों द्वारा सीजिमत नहीं जिकया ा सकता है।

पर्स्ताव,    क्योंजिक वहाँ हमेशा होगा, परे
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   मौदूा काननू की सीमाएँ,        न्याजियक के्षतर्ों को आमंजितर्त करने वाले नए के्षतर्

ांच और न्याजियक चयन-ो अच्छी तरह से हो सकता है

            मौदूा काननूी ह:धजिमता की वैधता को लागू करना। तलाश की ा रही है।

            एक बदले हुए सामाजिक युग के जिलए उत्तरदायी समाधानों में शाजिमल है -

         न केवल काननू के पर्जितस्पधी  पर्स्तावों के बीच खो करें , या

एक काननूी पर्स्ताव, या तौर-तरीकों के पर्जितस्पधी  संस्करण

    एक अजिनजिश्चतता से "जिनष्पक्षता"  या "उजिचत"  नेस ",         लेजिकन जिनणय के बाहर के पर्स्तावों के बीच भी

   अनुभवन्य ज्ञान या ए. सी.   के अनुरूप काननू

      वतमान समय और स्%ान के मान,  के जिलए पर्ासंजिगक

नए मानदंडों के भीतर न्याय का जिवतरण।

 (  पैरा 10  और 11   पीपी पर। 766-767 )

(   ोर जिदया गया)

                   यह भारी संवैधाजिनक दाजियत्व है जिसे हमने उन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए परूा करने का पर्यास जिकया

है जिनके भीतर अभ्यास जिकया ाना है।

            हम पहले ही भारत में संवैधाजिनक योना का संकेत दे चुके हैं और

  अनुच्छेद 124 (5)        के तहत अजिधजिनयजिमत काननू के सा% पजि:त अनुच्छेद 124   के खंड (4)  और (5) का

 वास्तजिवक महत्व,   अ%ात् न्यायाधीश (ांच) अजिधजिनयम, 1968   और न्यायाधीश (ांच) जिनयम, 1969,

ो अन्य बातों के सा%-सा% संबंजिधत न्यायाधीश को उनके जिखलाफ कारण जिदखाने का अवसर देने के

    पर्ावधान पर जिवचार करते हैं ।

     संसद के समक्ष जिरपोर्ट में 'दोषी'             पाए ाने पर उसे हर्टाने के पर्स्ताव के सा% जिवचार के जिलए जिलया ाता

  है। सा% में

केशव जिसंह के जिनणय को न्याजियक वाबदेही पर उप-सजिमजित में की गई घोषणा को पढ़ना होगा जिक अनुच्छेद

124 (5)      के तहत की गई घोषणा 188 होगी।

 

     सवोच्च न्यायालय की जिरपोर्ट [1992] एस. य.ू पी. 1   एस सी आर।
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 अनुच्छेद 118                 के तहत बनाए गए जिनयमों का उल्लंघन करता है और यह संसद के दोनों सदनों के जिलए

बाध्यकारी होगा। इस तरह के काननू का उल्लंघन अवैध होगा और अनुच्छेद 122 (1) के तहत न्याजियक

                ांच से मुक्त नहीं हो सकता है। संबंजिधत न्यायाधीश द्वारा आदेश को अनुजे्ञय चुनौती देने का दायरा

     न्याजियक समीक्षा में अनुच्छेद 124 (4)       के तहत राष्र््टरपजित द्वारा जिकया गया जिनष्कासन

                 राष्र््टरपजित द्वारा हर्टाने का आदेश जिदए ाने के बाद इन जिवचारों पर जिवचार जिकया ाएगा। इस पर्श्न को

काननूी ांच की पर्जिक्रया और पर्गजित के संदभ में द करने से पहलेाँच सजिमजित की जिरपोर्ट में जिनष्कष इस

                  मामले में सामने नहीं आते हैं और संबंजिधत मामले में भी संबंजिधत न्यायाधीश के कहने पर नहीं उ:ाए गए

 हैं । (ग) 1992  का सं. 149         शर्ी कृष्ण स्वामी बनाम। भारत संघ और अन्य। ,     जिसे दायर जिकया गया %ा

 और इसजिलए,       हम कोई राय र्व्ययक्त नहीं करते हैं

ाँच के समापन से पहले उसकी पर्गजित के दौरान न्याजियक समीक्षा के दायरे पर। उन पर्श्नों पर जिवचार

     करने से इनकार करने के कारण

               संबंजिधत न्यायाधीश की अनुपजिस्%जित में जिकसी तीसरे र्व्ययजिक्त का उदाहरण ांच हमारे द्वारा जिदए गए अलग

    फैसले में दी गई है।

बात है।संके्षप में , जिस्%जित यह हैः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पर्त्येक न्यायाधीश को

          उनकी जिनयुजिक्त के दौरान पद से हर्टाया नहीं ा सकता है।

      कायकाल भारत के संजिवधान के अनुच्छेद 124   के खंड (4)  और (5)       में पर्दान की गई जिवजिध को छोड़कर।

       अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाया गया काननू

124 ( 5 ) , अ%ात,् न्यायाधीश (ांच) अजिधजिनयम, 1968 और उसके तहत बनाए गए न्यायाधीश

(ांच)  जिनयम, 1969    को अनुच्छेद 124 (4)          के सा% पढ़ा ाना चाजिहए ताजिक भारत में न्यायाधीश

(ांच)              अजिधजिनयम को हर्टाने के जिलए अपनाई गई संवैधाजिनक योना का पता लगाया ा सके।

          उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इस पर्कार अजिधजिनयजिमत काननू

अनुच्छेद 124 (5) में पर्ावधान है जिक जिकसी मौदूा न्यायाधीश के जिखलाफ उसे पद से हर्टाने की

                  पर्जिक्रया शुरू करने में सक्षम बनाने के जिलए जिकया गया कोई भी आरोप केवल संसद के सदस्यों की न्यनूतम

   संख्या से कम नहीं

 अजिधजिनयम में ,               अन्य सभी तरीकों को बाहर रखा गया है। पर्जिक्रया की शुरुआत पर जिनधाजिरत तरीके से,

अध्यक्ष/सभापजित को एक दशक तक का समय लगता है जिक क्या आरोप की ांच की आवश्यकता है। यजिद

                वह सदस्यों की जिनजिदष्र्ट न्यनूतम संख्या द्वारा पर्स्ताव के रूप में लगाए गए आरोप पर कारवाई नहीं करने

   का जिवकल्प चुनता है

अध्यक्ष/सभापजित,              उपलब्ध सामजिगर्यों पर जिवचार करने पर और उसके बाद ऐसे र्व्ययजिक्त से परामश करना

ो वह उजिचत समझता है, यह राय बनाता है जिक न्यायाधीश के जिखलाफ आरोप की ांच के जिलए एक
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     पर्%म दृष्र्टया मामला बनाया गया है,   वह धारा 189        के अनुसार न्याजियक अजिधकाजिरयों की एक सजिमजित का

ग:न करता है।

  एसएमर्टी। एस.  रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [वमा, .]

   अजिधजिनयम की धारा 3 (2)       । यजिद ांच सजिमजित के जिनष्कष पर

            उसके द्वारा की गई ाँच एक जिनष्कष द करती है जिक न्यायाधीश '  दोषी नही'ं है,    पर्जिक्रया जिकसी के सा%

   समाप्त नहीं होती है,      यहां तक जिक संसद को भी,    ाँच सजिमजित द्वारा द '  दोषी नही'ं     के जिनष्कष पर बहुत

                  कम सवाल पर जिवचार करने का अजिधकार नहीं है। यजिद ांच सजिमजित द्वारा जिकया गया जिनष्कष यह है जिक

 न्यायाधीश 'दोषी'  है,              तो संसद सजिमजित की जिरपोर्ट और अन्य उपलब्ध ानकारी के सा% न्यायाधीश को

      हर्टाने के पर्स्ताव पर जिवचार करती है।

   अजिधजिनयम की धारा 4 (2)   के तहत अध्यक्ष/         अध्यक्ष को जिरपोर्ट पर्स्तुत करने के बाद संबंजिधत न्यायाधीश

       द्वारा उन्हें हर्टाने के जिखलाफ जिदखाए गए कारण,   यजिद कोई हो,  सजिहत सामगर्ी,    जिसके जिलए उन्हें अवसर

   जिदया ाना है। को।

 पर्भावी होने पर,    इस अवसर में अध्यक्ष/         सभापजित द्वारा संबंजिधत न्यायाधीश को जिरपोर्ट की एक पर्जित की

   आपजूित शाजिमल होनी चाजिहए,    बजिक इसे धारा 4 (3)         के तहत संसद के समक्ष रखा ाना चाजिहए। यजिद

          संसद न्यायाधीश को हर्टाने के पर्स्ताव को स्वीकार नहीं करती है,       तो पर्जिक्रया वहाँ समाप्त हो ाती है

                 और जिकसी के जिलए कोई चुनौती उपलब्ध नहीं होती है। यजिद न्यायाधीश को हर्टाने के पर्स्ताव को संसद

        द्वारा अपेजिक्षत बहुमत से स्वीकार कर जिलया ाता है, तो

   संजिवधान के अनुच्छेद 124 (4)          के तहत भारत के राष्र््टरपजित द्वारा हर्टाने का आदेश,  तभी संबंजिधत

     न्यायाधीश के पास न्यायपाजिलका का उपाय होगा!        हर्टाने के आदेश के जिखलाफ अनुमेय आधारों पर

     उपलब्ध समीक्षा। पर्जिक्रया का वैधाजिनक भाग,        जिसके द्वारा ांच सजिमजित द्वारा दोषी का जिनष्कष जिनकाला

 ाता है,           न्याजियक समीक्षा के अधीन है सा जिक न्याजियक वाबदेही पर उप-    सजिमजित में आयोजित जिकया

 गया है,      लेजिकन इसमें बताए गए तरीके से,           यानी केवल हर्टाने का आदेश जिदए ाने की जिस्%जित में और जिफर

               केवल पीजिड़त न्यायाधीश के कहने पर। ाँच सजिमजित चजिरतर् में वैधाजिनक है लेजिकन संजिवधान के अनुच्छेद

136        के उदे्दश्य के जिलए एक न्यायाजिधकरण नहीं है।

    हमने ो दृजिष्र्टकोण अपनाया है,       वह बहुमत से परूी तरह सहमत है।

    न्याजियक वाबदेही पर उप-             सजिमजित में राय है जिक न्यायाधीश को हर्टाने की पर्जिक्रया का सांजिवजिधक भाग

               न्याजियक समीक्षा के अधीन है। न्याजियक पुनजिवलोकन का उपाय जिकस स्तर और जिकस जिस्%जित में उपलब्ध

          होता है और जिकसके द्वारा इसका लाभ उ:ाया ा सकता है,         इसका सवाल पहले के मामले में जिवचार के जिलए

    नहीं उ:ा %ा और इसजिलए,          यह आगे का सवाल ो अब हमारे सामने आता है,     उसमें नहीं उ:ाया गया %ा।
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                 पहले के जिनणय में वास्तजिवक जिववाद यह %ा जिक क्या हमारी संवैधाजिनक योना में एक न्यायाधीश को हर्टाने

की परूी पर्जिक्रया संसदीय है ताजिक नौवीं लोकसभा के जिवघर्टन पर जिवद्वान न्यायाधीश को हर्टाने के पर्स्ताव

                  में चकू के जिसद्धांत को आकजिषत जिकया ा सके या इसका एक जिहस्सा वैधाजिनक %ा जिसके जिलए संसद में

            पर्स्तावों को रद्द करने के जिसद्धांत का कोई उपयोग नहीं हो सकता %ा।

    यह इस सवो च्च न्यायालय जिरपोर्ट [1992] एस. य.ू पी.   में %ा। 1   एस सी आर।

 190

                   इस संदभ में जिक उस जिनणय में बहुमत का जिवचार %ा जिक पर्जिक्रया वैधाजिनक %ी ब तक जिक संसद अपनी

       जिरपोर्ट में ांच सजिमजित द्वारा जिकए गए 'दोषी'            के जिनष्कष पर जिवचार के जिलए पर्स्ताव नहीं लेती है ो संसद

    को पर्स्तुत की ाती है;            और नौवीं लोकसभा संसदीय पर्जिक्रया शुरू होने से पहले भंग हो गई %ी।

               उस स्तर पर पर्स्ताव के समाप्त होने का कोई सवाल ही नहीं है ो वैधाजिनक %ा।

उप-          सजिमजित में पहले के जिनणय को ध्यान से पढ़ने पर

 न्याजियक वाबदेही,                हम इस दलील को स्वीकार करने में असम% हैं जिक पहले के जिनणय का एकमातर्

                ताजिक क पजिरणाम यह है जिक संबंजिधत न्यायाधीश को पहले ांच सजिमजित की जिरपोर्ट की एक पर्जित पर्ाप्त

   करने का अजिधकार है।

                इस स्तर पर उन्हें सक्षम बनाने के जिलए संसदीय पर्जिक्रया की शुरुआत यजिद सजिमजित ने अजिभजिलजिखत जिकया

        है तो न्याजियक समीक्षा के उपाय का लाभ उ:ाएँ

   जिवद्वान न्यायाधीश के जिखलाफ 'दोषी'       का जिनणय। हमने पयाप्त संकेत जिदया है

                कैसे जिनमाण पर जिवद्वान न्यायाधीश के अजिधकार परूी तरह से संरजिक्षत हैं हमने पर्ासंजिगक पर्ावधान जिकए हैं

      और जिस तरीके से हमने जिकया है

           एक को हर्टाने के जिलए भारत में अपनाई गई संवैधाजिनक योना पढ़ें

 अनुच्छेद 124  के खंड (4)  और (5)           के अनुसार वजिरष्: न्यायाधीश।हमें इसमें कोई संदेह नहीं है जिक इस

              पर्जिक्रया में शाजिमल पर्त्येक संवैधाजिनक पदाजिधकारी और पर्ाजिधकारी उतना ही जिचंजितत है जितना जिक हमें

   सच्चाई का पता लगाना है।

         पर्ासंजिगक संवैधाजिनक द्वारा पजिरकजिल्पत योना का अ% और महत्व

   और वैधाजिनक पर्ावधान,           ताजिक जिकसी के द्वारा जिकसी भी जिवफलता को रोका ा सके

            सीमाओं के उल्लंघन से बचने के जिलए संवैधाजिनक दाजियत्वों का जिनवहन करना
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                सीमांजिकत शजिक्तयों का। इसमें कोई संदेह नहीं है जिक कुछ धसूर के्षतर् हैं । हमारे पास है।

जिवद्वानों की सक्षम सहायता से उन्हें रोशन करने का पर्यास जिकया

              वकील ो समान रूप से जिचंजितत हैं जिक काननू स्पष्र्ट रूप से होना चाजिहए

                    और इसके जिकसी भी संभाजिवत दुरुपयोग से बचने के जिलए सही ढंग से कहा गया है। यह सबहमारे जिलए यह

         आवश्यक है जिक हम सही संवैधाजिनक जिस्%जित की घोषणा करें

हम यह समझने में सक्षम हैं जिक जिकसी जिवजिशष्र्ट जिरर्ट को ारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है या

               जिकसी भी पर्ाजिधकरण को जिनदIश देना और राज्य के जिवजिभन्न अंगों को छोड़ने के जिलए

 अपने-             अपने अजिधकार के्षतर् के दायरे में आने वाले मामलों पर जिवचार करें और

 'शजिक्तयाँ'               सा जिक पहले के मामले में जिकया गया %ा। हम उसी के अनुसार ऐसा करते हैं ।

भाई कासलीवाल अपनी अलग राय में स्पष्र्ट रूप से कहते हैं जिक वे हमसे परूी तरह सहमत हैं । लेजिकन ऐसा

     पर्तीत होता है जिक भाई के.   रामास्वामी अलग %े।

          जिकसी के्षतर् में । के आलोक में मामले पर पुनजिवचार पर

  भाई के.           रामास्वामी द्वारा अपनी अलग राय में जिकए गए काननू की र्व्ययाख्या

हमें पर्साजिरत, हम पाते हैं जिक काफी हद तक वह हमसे सहमत हैं , लेजिकन 191 में

  एसएमर्टी। एस.  रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [कासजिलमल, ।]

    उनकी असहमजित के के्षतर् में ,            हम उनसे सहमत होने में अपनी असम%ता पर खेद र्व्ययक्त करते हैं ।

 नतीतन,   उपरोक्त कारणों से,      यह जिरर्ट याजिचका खाजिर की ाती है।

         जिनणय में जिनजिहत काननू को घोजिषत करके पर्स्तुत जिकया गया।

 कासजिलवाल, .          मैं ने अपने द्वारा तैयार जिकए गए जिनणय को पढ़ा है।

   जिवद्वान भाई न्यायमजूित .  एस.     वमा और न्यायमजूित के.     रामास्वामी। मैं न्यायमजूित .  एस.   वमा द्वारा

           तैयार जिकए गए फैसले से परूी तरह सहमत हूं और न्यायमजूित के.       रामास्वामी द्वारा जिलए गए जिवचार से

         सहमत होने में अपनी असम%ता पर खेद र्व्ययक्त करता हूं। हालाँजिक,      उ:ाए गए पर्श्नों के मौजिलक महत्व

  को देखते हुए,          मैं इस मामले में भी अपने जिवचार र्व्ययक्त करना चाहूंगा।
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        यह याजिचका इस न्यायालय के वतमान न्यायाधीश न्यायमजूित वी.        रामास्वामी की पत्नी ने दायर की है।

मुझे इस मामले के तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

                   ो मेरे जिवद्वान भाइयों द्वारा तैयार जिकए गए जिनणय में पहले ही जिवस्तार से बताए ा चुके हैं । याजिचका में

                उ:ाया गया संजिक्षप्त जिववाद अब जिनयुक्त सजिमजित को जिनदIश देने वाले जिरर्ट ऑफ मैंडमस के मुदे्द से संबंजिधत

है।

न्यायाधीश (ांच) अजिधजिनयम, 1968 (इसके बाद 'अजिधजिनयम' के रूप में संदजिभत) के तहत जिरपोर्ट की

      एक पर्जित तैयार होने पर न्यायमजूित वी.

                 रामास्वामी। यह भी पर्ा%ना की गई है जिक सजिमजित को एक सा% लोकसभा के माननीय अध्यक्ष को जिरपोर्ट

      भेने से रोकने का जिनदIश जिदया ाए,   ताजिक न्यायमजूित वी.        रामास्वामी को उक्त जिरपोर्ट के सभी या जिकसी

भी जिहस्से को चुनौती देने की जिस्%जित में उजिचत कायवाही शुरू करने के जिलए उजिचत समय जिमल सके।

          उपरोक्त राहत मुख्य रूप से दो आधारों पर मांगी गई हैः( 1 )        जिक इस न्यायालय की एक संजिवधान पी: ने

  अपने फैसले में

 उप-    न्याजियक वाबदेही सजिमजित v.     भारत संघ और अन्य। , [ 1991 ] 4 एस. सी. सी. 699  पहले ही

मान चुका है जिक सजिमजित के समक्ष कायवाही

                  अपनी स्%ापना से लेकर संसद के समक्ष सजिमजित की जिरपोर्ट रखे ाने तक इसे संसद के बाहर की कायवाही

                माना ाता है और यह जिहस्सा वैधाजिनक होने के कारण न्याजियक समीक्षा के अधीन हो सकता है।

 ( 2 )                   यजिद जिरपोर्ट की एक पर्जित न्यायमजूित वी को नहीं दी ाती है। रामास्वामी से पहले जिक इस तरह की

जिरपोर्ट को उजिचत कायवाही करने के उदे्दश्य से माननीय अध्यक्ष को भेा ाए, यह न केवल संजिवधान को

   पराजित करेगा न्यायमजूित वी.    रामास्वामी का राष्र््टरीय अजिधकार,      लेजिकन यह पर्ाकृजितक न्याय के जिसद्धांतों

   का भी उल्लंघन करेगा।

    सवोच्च न्यायालय की जिरपोर्ट [1992] एस. य.ू पी. 1   एस सी आर।
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               शुरुआत में यह ध्यान जिदया ा सकता है जिक याजिचकाकता के पास समय नहीं है

    चुनौती दी। न्यायाधीश (ांच) अजिधजिनयम, 1968   या न्यायाधीश (ांच) जिनयम,

1969 (   इसके बाद 'जिनयम'    के रूप में संदजिभत)      के अभ्यास में बनाया गयान्यायाधीश (ाँच) अजिधजिनयम,

1968   की धारा 7  की उप-धारा 4     द्वारा पर्दत्त शजिक्तयाँ। इस पर्कार,    हमें अजिधजिनयम के पर्ावधानों की

   योना पर जिवचार करना है
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   और जिनयमों के सा%-   सा% संजिवधान के पर्ावधान,         ताजिकयह तय करें जिक याजिचकाकता द्वारा मांगी गई राहत

दी ा सकती है या नही।ं

                 केवल ांच और दुर्व्ययवहार के पर्माण से संबंजिधत है और नहीं न्यायाधीश की अपने कतर्व्ययों का कुशलता से

     जिनवहन करने में असम%ता के कारण

         कोई भी शारीजिरक या मानजिसक अक्षमता। अजिधजिनयम की धारा 3    में पर्ावधान है -

दुर्व्ययवहार की ांच और उस उदे्दश्य के जिलए यह आवश्यक है जिक

                    इस तरह के पर्स्ताव के जिलए सचूना कम से कम सौ सदस्यों द्वारा दी ानी चाजिहए लोक सभा के सदन में

      दी गई ऐसी सचूना के मामले में

                  राज्य पजिरषद में दी गई सचूना के मामले में नता और कम से कम पचास सदस्य। अध्यक्ष या अध्यक्ष,

सा भी मामला हो, ऐसे र्व्ययजिक्तयों, यजिद कोई हों, से परामश करने के बाद, ो वह उजिचत समझता है और

 ऐसी सामगर्ी,   यजिद कोई हो,     ो उसके पास उपलब्ध हो,         पर जिवचार करने के बाद या तो पर्स्ताव स्वीकार

                करता है या उसे स्वीकार करने से इनकार करता है। यजिद ऐसा पर्स्ताव स्वीकार जिकया ाता है,  तो पर्स्ताव

            इसे लंजिबत रखा ाएगा और जिनम्नजिलजिखत तीन सदस्यों वाली एक सजिमजित बनाई ाएगी।

इन आधारों की ांच करने के जिलए सदस्यों का ग:न जिकया ाएगा -

              जिसे न्यायाधीश को हर्टाने की पर्ा%ना की ाती है। इस सजिमजित में शाजिमल होंगे -  जिनम्नजिलजिखत तीन

सदस्यः

 ( क)            मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों में से एक का चयन जिकया ाएगा।

सवो च्च न्यायालय;

 ( ख)            उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों में से एक का चयन जिकया ाएगा; और

 ( ग)          एक र्व्ययजिक्त ऐसा होगा ो अध्यक्ष की राय में या, य%ाजिस्%जित, अध्यक्ष,  एक पर्जितजिष्:त न्यायजिवद

हो।

धारा 3 की उप-धारा (3) के तहत सजिमजित के जिलए आवश्यक है -

           न्यायाधीश के जिखलाफ फ़्रैं क जिनजिश्चत आरोप जिनके आधार पर धारा 3   की उप-धारा (4)   के तहत

    अजिभयोग लगाने का पर्स्ताव है,  से जिक

            उन आधारों के जिववरण के सा% आरोप लगाए ाते हैं जिन पर पर्त्येक

आरोप आधाजिरत है जिसे न्यायाधीश को सजूिचत जिकया ाएगा और उसे जिदया ाएगा।

 रक्षा एस. एम. र्टी.         का जिलजिखत बयान पर्स्तुत करने का एक उजिचत अवसर।
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एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [कासजिलवाल, .]
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               उस समय के भीतर ो सजिमजित द्वारा इस संबंध में जिनजिदष्र्ट जिकया ाए। जिफर धारा 3  की उप-धारा (8) के

     तहत सजिमजित जिवचार कर सकती है।

  न्यायाधीश का जिलजिखत क%न,   यजिद कोई हो, उप-  धारा (3)        के तहत बनाए गए आरोपों में संशोधन करता

                 है और ऐसे मामले में न्यायाधीश को बचाव का एक नया जिलजिखत क%न पर्स्तुत करने का उजिचत अवसर

     जिदया ाएगा। के तहत धारा 3  की उप-  धारा (9),  कें दर् सरकार, एक

      यजिद अध्यक्ष या अध्यक्ष या दोनों,    सा भी मामला हो,   द्वारा आवश्यक हो,    तो न्यायाधीश के जिखलाफ

        मामला चलाने के जिलए अजिधवक्ता। अजिधजिनयम की धारा 4        के तहत सजिमजित को अपनी पर्जिक्रया को

      जिवजिनयजिमत करने की शजिक्त दी गई है।

                 ाँच को जिकसी भी जिनयम के अधीन बनाना। यह गवाहों की पर्जितपरीक्षा करने वाले न्यायाधीश को उजिचत

                अवसर देने का भी पर्ावधान करता है। साक्षय देना और उसके बचाव में सुना ाना। धारा 4  की उप-धारा

(2),       जिससे हम सीधे तौर पर संबंजिधत हैं ,  जिनम्नानुसार हैः

"       ाँच के समापन पर सजिमजित नेअध्यक्ष को या,    सा भी मामला हो,    अपनी जिरपोर्ट पर्स्तुत करेगा।

  अध्यक्ष के जिलए,     या हाँ सजिमजित रही है

       अध्यक्ष और सभापजित द्वारा संयुक्त रूप से गजि:त,          उन दोनों में से पर्त्येक पर अपने जिनष्कष बताते हुए

            समगर् रूप से इस तरह के अस्पष्र्टताओं के सा% अलग से आरोप

       मामला सा वह उजिचत समझता है "।

     इसके बाद अजिधजिनयम की धारा 4  की उप-  धारा 3  के तहत,   अध्यक्ष या अध्यक्ष,     या हां सजिमजित का ग:न

     संयुक्त रूप से जिकया गया है

   अध्यक्ष और सभापजित, दोनों,    य%ासंभव ल्द से ल्द,        क्रमशः लोक सभा और राज्य पजिरषद के समक्ष

    पर्जितवेदन पर्स्तुत कराएंगे। धारा 5          एक दीवानी न्यायालय की तरह सजिमजित की शजिक्तयों का पर्ावधान

                   करती है और जिकसी भी र्व्ययजिक्त की उपजिस्%जित को बुलाने और लागू करने और शप% पर उसकी ांच करने के

    जिलए अजिधकृत जिकया गया है,      जिसमें दस्तावेज़ों को पर्स्तुत करने,      शप% पर साक्षय पर्ाप्त करने,  ारी

    करने की आवश्यकता होती है।

               गवाहों या दस्तावेों की परीक्षा और ऐसे अन्य मामलों के जिलए आयोग ो जिनधाजिरत जिकए ाएं। इसके

  बाद धारा 6                आती है जिसका हमारे सामने उ:ाए गए मुदे्द पर महत्वपणू पर्भाव पड़ता है और सा जिक

   नीचे जिदया गया हैः
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 " 6. ( 1 )                यजिद सजिमजित की जिरपोर्ट में यह जिनष्कष जिमलता है जिक न्यायाधीश जिकसी भी दुर्व्ययवहार का दोषी

नहीं है या वह जिकसी असम%ता से पीजिड़त नहीं है, तो जिरपोर्ट और सदन या सदनों में लंजिबत पर्स्ताव के

             संबंध में संसद के जिकसी भी सदन में आगे कोई कदम नहीं उ:ाया ाएगा।

1   एस सी आर।
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     संसद की कायवाही आगे नहीं बढे़गी।

( 2 )                  यजिद सजिमजित की जिरपोर्ट में कोई जिनष्कष है जिकन्यायाधीश जिकसी भी दुर्व्ययवहार का दोषी है या जिकसी भी

   दुर्व्ययवहार से पीजिड़त है।

असम%ता, तो, उप-  धारा (1)   में जिनजिदष्र्ट गजित

धारा 3 का,     आयोग की जिरपोर्ट के सा%

        सदन या सदन द्वारा जिवचार के जिलए जिलया ाए

       संसद के वे सदन जिनमें यह लंजिबत है।

( 3 )           यजिद पर्स्ताव संसद के पर्त्येक सदन द्वारा स्वीकार जिकया ाता है

   अनुच्छेद के खंड (4)    के पर्ावधानों के अनुसार

124 या,    सा भी मामला हो,    उस खंड के अनुसार

   संजिवधान के अनुच्छेद 218   के सा% पढ़ें , जिफर, गलत

        न्यायाधीश के र्व्ययवहार या असम%ता को माना ाएगा -

                 साजिबत जिकया गया है और हर्टाने के जिलए पर्ा%ना करने वाला एक पता हैन्यायाधीश को जिनधाजिरत तरीके से

 पर्स्तुत जिकया ाएगा।

        संसद के पर्त्येक सदन द्वारा राष्र््टरपजित को उसी में

       सतर् जिसमें पर्स्ताव स्वीकार कर जिलया गया है।

  धारा 7               जिनयम बनाने की शजिक्त पर्दान करती है। अब हम जिवचार करें गे जिनयमों के पर्ावधान ो जिनणय

     लेने के जिलए पर्ासंजिगक और आवश्यक हैं

              न्यायाधीश के जिखलाफ बनाए गए आरोप उस पर लगाए ाएंगे। जिनयम के तहत 6   ब न्यायाधीश

  उपजिस्%त होता है,           तो वह जिलजिखत रूप में पयाप्तता पर आपजित्त कर सकता है
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 ाँच सजिमजित,               ाँच सजिमजित के अजिधकांश सदस्य आरोपों में संशोधन कर सकता है और न्यायाधीश को एक

उजिचत अवसर दे सकता है -

         बचाव का एक नया जिलजिखत बयान पर्स्तुत करना। जिनयम 7  के तहत,      यजिद न्यायाधीश इस बात से इनकार

            करता है जिक वह दुर्व्ययवहार का दोषी है या यजिद वह इनकार करता है,    या छोड़ देता है,   या असम% है, तो

        अजिभवचन या इच्छा है जिक ांच की ानी चाजिहए,  तो ांच

सजिमजित ाँच के सा% आगे बढे़गी। जिनयम 8 ाँच की अनुमजित देता है।

         सजिमजित न्यायाधीश की अनुपजिस्%जित में ांच के सा% आगे बढे़गी, यजिद

            न्यायाधीश उस पर नोजिर्टस की सेवा के बाद उपजिस्%त नहीं होता है। जिनयम 9    से संबंजिधत है -  ाँच सजिमजित

       की जिरपोर्ट और यह जिनयम पर्ासंजिगक है और

जिववाद को तय करने के जिलए आवश्यक जिनम्नजिलजिखत रूप में पुनः पर्स्तुत जिकया गया हैः

 " 9.      ाँच सजिमजित की जिरपोर्ट। — - ( 1 )   कहाँ है मेम

      ाँच सजिमजित के सदस्य सवसम्मत नहीं हैं ,

        धारा के तहत ांच सजिमजित द्वारा पर्स्तुत जिरपोर्ट

 4 यह बहुमत एस. एम. र्टी. के जिनष्कषो ं के अनुसार होगा।

 एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [कासजिलवाल, .]

    उसके सदस्यों से। ( 2 )      ाँच सजिमजित का पी:ासीन अजिधकारी -

( क)         इसकी जिरपोर्ट को डुजिप्लकेर्ट में तैयार करने के जिलए,

 ( ख)           जिरपोर्ट की पर्त्येक पर्जित पर अपने हस्ताक्षर करके उसे पर्माजिणत करें , और

( ग)         उस तारीख से तीन महीने की अवजिध के भीतर,    जिस जिदन धारा 3  की उप-  धारा (3)   के तहत बनाए गए

        आरोपों की एक पर्जित न्यायाधीश को दी ाती है,         या हां न्यायाधीश के पर्काशन की तारीख से ऐसी

     कोई सेवा नहीं की ाती है।

  जिनयम 5  के उप-  जिनयम (3)         में जिनजिदष्र्ट सचूना में पर्ाजिधकरण ने अध्यक्ष या अध्यक्ष,   जिनके द्वारा सजिमजित

    का ग:न जिकया गया %ा,             या हां उनके द्वारा संयुक्त रूप से सजिमजित का ग:न जिकया गया %ा,   दोनों को

   जिरपोर्ट की पर्जितयां सौंपीः
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    बशतI जिक अध्यक्ष या अध्यक्ष,     या वे दोनों (          हां उनके द्वारा संयुक्त रूप से सजिमजित का ग:न जिकया गया

%ा), पयाप्त कारण के जिलए, उस समय को बढ़ा सकते हैं जिसके भीतर ांच सजिमजित अपनी जिरपोर्ट पर्स्तुत

करेगी।

( 3 )       ांच सजिमजित की जिरपोर्ट की एक पर्जित,   जिसे उप-  जिनयम (2)      में जिनजिदष्र्ट तरीके से पर्माजिणत जिकया

 गया है,        संसद के पर्त्येक सदन के समक्ष रखी ाएगी।

जिकसी दुर्व्ययवहार का दोषी या वह जिकसी क्षमता से पीजिड़त है, लेजिकन उसका तीसरा सदस्य इसके जिवपरीत

  जिनष्कष जिनकालता है,      ांच सजिमजित का पी:ासीन अजिधकारी र्टीई, उप-  जिनयम (2)    में जिनजिदष्र्ट तरीके से, ऐसे

                तीसरे सदस्य द्वारा जिकए गए जिनष्कष को डुजिप्लकेर्ट में पर्माजिणत करेगा और उसे जिरपोर्ट के सा% अगरे्जिषत

करेगा।

धारा 4 के तहत उसके द्वारा ारी जिकया गया। ( 5 ) उप-जिनयम (4) में जिनजिदष्र्ट तीसरे सदस्य द्वारा जिकए गए

             जिनष्कष की एक पर्माजिणत पर्जित भी संसद के पर्त्येक सदन के समक्ष रखी ाएगी।

     सवोच्च न्यायालय की जिरपोर्ट [1992] एस. य.ू पी. 1   एस सी आर।
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 ( 6 )     हाँ ाँच के अजिधकांश सदस्य

                  सजिमजित इस आशय का जिनष्कष जिनकालती है जिक न्यायाधीश जिकसी भी दुर्व्ययवहार का दोषी नहीं है या वह

  पीजिड़त नहीं है

   जिकसी भी असम%ता से,      और उसका तीसरा सदस्य बनाता है

  इसके जिवपरीत,      ांच सजिमजित ऐसा नहीं करेगी जिक

            ऐसे तीसरे सदस्य द्वारा जिकए गए जिनष्कष को पार को पर्कर्ट करें

    देनदारी या जिकसी अन्य पर्ाजिधकारी,     जिनकाय या र्व्ययजिक्त के जिलए।

जिनयम 10              जिसजिवल पर्जिक्रया संजिहता के पर्ावधानों के अनुसार साक्षय द करने का पर्ावधान करता है

                  हां तक सजिमजित द्वारा जिकसी भी गवाह की परीक्षा के जिलए लागू हो सकता है। सजिमजित द्वारा पर्ाप्त मौजिखक

             और दस्तावेी साक्षय की एक पर्जित पर्त्येक के समक्ष रखी ाएगी।अजिधजिनयम की धारा 4   के तहत संसद

        के समक्ष रखी गई जिरपोर्ट के सा%। जिनयम 11  के उप-  जिनयम (1)       में न्यायाधीश को अपनी पसंद के काननूी

                र्व्ययवसायी से परामश करने और उसके द्वारा बचाव करने का अजिधकार देने का पर्ावधान है। अजिधजिनयम और

    जिनयमों के पर्ावधानों के अलावा,    संजिवधान के अनुच्छेद 124   के खंड 4       में यह पर्ावधान जिकया गया है जिक

                  सवोच्च न्यायालय के जिकसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हर्टाया ाएगा ब तक जिक संसद के

                 पर्त्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा समजि%त भाषण और उस सदन में उपजिस्%त
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         और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-          जितहाई बहुमत द्वारा राष्र््टरपजित को उसी सतर् में इस तरह

के दुर्व्ययवहार के आधार पर हर्टाने के जिलए पर्स्तुत जिकए ाने के बाद राष्र््टरपजित के आदेश द्वारा पाजिरत जिकया

 गया हो।

      उपयुक्त पर्ावधानों के अनुसरण में सदन के 108 सदस्य

          नता ने एक पर्स्ताव की सचूना दी %ी जिसे अध्यक्ष ने आई.  डी. 1       पर स्वीकार कर जिलया %ा और

जिनम्नजिलजिखत तीन र्व्ययजिक्तयों की एक सजिमजित का ग:न जिकया गया %ा (1) माननीय न्यायमजूित पी. बी.

सावंत,        इस न्यायालय के एक वतमान न्यायाधीश (2)    माननीय न्यायमजूित पी.  डी.  देसाई,   बॉम्बे उच्च

     न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और (3)    माननीय न्यायमजूित ओ.   जिचन्नाप्पा रेड्डी,  एक पर्जितजिष्:त

           न्यायजिवद की शरे्णी में इस न्यायालय के एक सेवाजिनवृत्त न्यायाधीश। लोकसभा को 13.3.1991  पर हल

जिकया गया %ा। लोकसभा के नए चुनावों के बाद कें दर् सरकार ने पवूवती  लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा जिलए

                 गए जिनणय की सहायता के जिलए कारवाई करने से इनकार कर जिदया और इस तरह न्याजियक वाबदेही पर

उप-                 सजिमजित नामक एक जिनकाय द्वारा एक जिरर्ट याजिचका दायर की गई %ी। उस मामले का फैसला 29

अक्रू्टबर, 1991             को जिकया गया %ा और उस मामले में बहुमत की राय %ी जिक

पर्जिक्रया

              उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हर्टाने के जिलए दो चरण होते हैं । पहला चरण 197   द्वारा संजिवधान के

 अनुच्छेद 124 (5)     के तहत अजिधजिनयजिमत न्यायाधीश (ांच) अजिधजिनयम, 1968    के अनुसार ांच और

  सबतू का है।

 

  एसएमर्टी। एस.  रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [कासजिलवाल, ।]

                अजिधजिनयम के तहत एक वैधाजिनक पर्ाजिधकरण के रूप में काय करने वाली अध्यक्ष द्वारा गजि:त सजिमजित और

                  दुर्व्ययवहार के आरोप साजिबत होने के बाद दसूरा चरण शुरू होता है। दसूरे चरण में ब पर्स्ताव पेश जिकया

ाता है,             तो न्यायाधीश के आचरण के संबंध में संसद में चचा पर अनुच्छेद 121    के तहत पर्जितबंध हर्टा

     जिदया ाता है और अनुच्छेद 124 (4)         के तहत पजिरकजिल्पत पर्जिक्रया को आकजिषत जिकया ाता है। पहला

     चरण न्याजियक समीक्षा के अधीन है,           लेजिकन दसूरा चरण न्याजियक समीक्षा के अधीन नहीं है क्योंजिक इसमें

   संसदीय पर्जिक्रया शाजिमल है।

 पर्जिक्रया।

        वतमान मामले में ांच जिरपोर्ट परूी बताई गई है।

                और वतमान मामले में इस न्यायालय के फैसले की पर्तीक्षा कर रहा है। अजिधजिनयम के पर्ावधानों और

         ऊपर उजिल्लजिखत जिनयमों के अवलोकन से पता चलता है जिक
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        समगर् रूप से पर्जिक्रया वैधाजिनक पर्जिक्रया के सा%-        सा% संसदीय पर्जिक्रया का एक समामेलन है। इस

पर्जिक्रया में कई जिनयंतर्ण और सुरक्षा उपाय रखे गए हैं हां मामला उच्चतम न्यायालय और उच्च

              न्यायालयों के एक वतमान न्यायाधीश के दुर्व्ययवहार से संबंजिधत है ो उच्च संवैधाजिनक पदाजिधकारी हैं ।

   संसद ने न्यायाधीश (ांच)     अजिधजिनयम को लागू करते हुए,

1968      संजिवधान के लागू होने के 18              साल बाद जिकसी भी आरोप पर जिवचार करने के बारे में परूी तरह से

सचेत %ा।

               उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जिवरुद्ध आरोजिपत र्व्ययवहार। यह ध्यान जिदया ा

      सकता है जिक संजिवधान का अनुच्छेद 121        सवोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जिकसी भी न्यायाधीश

                  के अपने कतर्व्ययों के जिनवहन के संबंध में संसद में जिकसी भी चचा के जिलए एक स्पष्र्ट बाधा %ी,  जिसवाय

राष्र््टरपजित को एक संबोधन पर्स्तुत करने के पर्स्ताव के ो न्यायाधीश को हर्टाने के जिलए पर्ा%ना कर

     रहा %ा। संजिवधान के अनुच्छेद 124  के खंड 5        के तहत संजिवधान जिनमाताओं ने संसद को एक अजिभभाषण

         पर्स्तुत करने की पर्जिक्रया को जिवजिनयजिमत करने और खंड (4)       के तहत जिकसी न्यायाधीश के दुर्व्ययवहार या

                 क्षमता की ांच और पर्माण के जिलए कोई भी काननू बनाने का अजिधकार जिदया। संजिवधान के जिनमाताओं ने

स्वयं संजिवधान के अनुच्छेद 124 के खंड 4 में यह जिनधाजिरत जिकया है जिक सवो च्च न्यायालय के जिकसी

            न्यायाधीश को उसके पद से राष्र््टरपजित के आदेश के अलावा नहीं हर्टाया ाएगा,     ो संसद के पर्त्येक

                 सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और उस सदन के उपजिस्%त और मतदान करने वाले

     सदस्यों के कम से कम दो-              जितहाई के बहुमत से समजि%त संबोधन के बाद पाजिरत जिकया गया हो। हर्टाने के

जिलए पर्स्ताव पर जिवचार करने के मामले में

      न्यायाधीश के साजिबत दुर्व्ययवहार के आधार पर,          उपरोक्त पर्ावधान से पता चलता है जिक संजिवधान के

           जिनमाता स्वयं न्यायपाजिलका और उच्च न्यायालयों और सवो च्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंतर्ता

                को ध्यान में रखते हुए पर्ावधान करते हैं जिक दुर्व्ययवहार के जिकसी भी आरोप के मामले में

 

     सवोच्च न्यायालय की जिरपोर्ट [1992] एस. य.ू पी. 1   एस सी आर।

                   न्यायाधीश को उसके पद से हर्टा नहीं जिदया ाएगा जिसवाय राष्र््टरपजित के आदेश के ो उस पर्स्ताव के न

               केवल सदन की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा समजि%त होने के बाद पाजिरत जिकया गया हो,  बजिल्क उस सदन

           के उपजिस्%त और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-        जितहाई बहुमत द्वारा भी और उसी सतर् में

          राष्र््टरपजित के समक्ष पर्स्तुत जिकया ाना हो। संसद ने न्यायाधीश (ांच)  अजिधजिनयम, 1968  को लागू

                   करते समय दुर्व्ययवहार के जिकसी भी आरोप की ांच और सबतू के जिलए एक सजिमजित का ग:न करने के संबंध

                में एक सजिमजित के ग:न के जिलए पर्ावधान जिकया जिसमें केवल न्यायपाजिलका से संबंजिधत र्व्ययजिक्त शाजिमल %े।

          इतना ही नहीं सजिमजित के सदस्यों में एक सदस्य शाजिमल %ा,        जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य में

       से चुना ाना %ा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, दसूरा,       उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों में से

               चुने ाने वाले और तीसरा एक पर्जितजिष्:त न्यायजिवद। ांच का मामला एक उच्च न्याजियक पर्ाजिधकरण को
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         सौंपा गया %ा जिसमें सवो च्च न्यायालय के एक वतमान न्यायाधीश,      उच्च न्यायालय के एक मुख्य

न्यायाधीश और एक पर्जितजिष्:त न्यायजिवद शाजिमल %े। इससे पता चलता है जिक संसद का इरादा देश की

     गजिरमा और स्वतंतर्ता को बनाए रखना %ा।

              न्यायपाजिलका और इस पर्कार उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जिकसी वतमान न्यायाधीश के

                 दुर्व्ययवहार के संबंध में ांच परूी तरह से न्याजियक जिनकाय को सौंपी गई %ी जिसमें न्याजियक रूप से

पर्जिशजिक्षत र्व्ययजिक्त शाजिमल %े और जिकसी भी कायकारी पर्ाजिधकरण या न्यायपाजिलका के बाहर जिकसी भी

                 र्व्ययजिक्त को जिकसी भी पर्कार की हस्तके्षप की अनुमजित या अनुमजित नहीं दी गई है। इतना ही नही,ं

संजिवधान,               अजिधजिनयम और जिनयमों के सभी पर्ासंजिगक पर्ावधानों के संयुक्त अध्ययन से स्पष्र्ट रूप से पता

                 चलता है जिक हां एक ांच सजिमजित सवसम्मजित से या बहुमत से न्यायाधीश के जिखलाफ लगाए गए आरोपों

के जिलए दोषी नहीं होने का जिनष्कष द करती है, तो मामला समाप्त हो ाता है और पर्स्ताव पर आगे

    चचा की आवश्यकता नहीं होती है।

         संसद। यह ध्यान रखना भी महत्वपणू है जिक जिनयम 9  के उप-जिनयम (6)       में आगे यह पर्ावधान जिकया गया है

               जिक हां ांच सजिमजित के अजिधकांश सदस्य इस आशय का जिनष्कष जिनकालते हैं जिक न्यायाधीश जिकसी भी

मामले में दोषी नहीं है।

          दुर्व्ययवहार और उसका तीसरा सदस्य कॉन को एक जिनष्कष देता है

हालांजिक,          ांच सजिमजित ऐसे तीसरे सदस्य द्वारा संसद या जिकसी अन्य पर्ाजिधकरण,    जिनकाय या र्व्ययजिक्त को

       जिदए गए जिनष्कष का खुलासा नहीं करेगी। यह

पर्ावधान स्पष्र्ट रूप से न्यायपाजिलका की स्वतंतर्ता के सम्मान, गजिरमा और रखरखाव को इंजिगत करता है

     और संसद सजिहत जिकसी भी पर्ाजिधकरण,           जिनकाय या र्व्ययजिक्त को तीसरे सदस्य द्वारा जिकए गए दोषी के

               जिवपरीत जिनष्कष का खुलासा नहीं करता है और इस पर्कार संबंजिधत न्यायाधीश की पर्जितष्:ा को बरकरार

            रखता है। उपरोक्त योना के तहत संसद को यह अजिधकार है जिक वह

जिवचार के जिलए पर्स्ताव केवल तभी पर्ाप्त होता है ब उसे जिनष्कष के सा% एक जिरपोर्ट पर्ाप्त होती है -

एस. एम. र्टी.            के सदस्यों के बहुमत या सवसम्मत राय द्वारा द जिकया गया दोषी।

एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [कासजिलवाल, .]
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                 पर्ा%ना को आपस में जिमलाया ाता है और याजिचकाकता के अनुसार और सही हैदसूरे के जिबना कोई फायदा

                  नहीं है। मान लीजिए जिक संसद के समक्ष जिरपोर्ट रखने के जिलए अध्यक्ष को ऐसी जिरपोर्ट भेने से पहले ांच

               सजिमजित द्वारा संबंजिधत न्यायाधीश को ऐसी पर्जित की आपजूित के जिलए अजिधजिनयम या जिनयमों में कोई

  पर्ावधान नहीं है।
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                 याजिचकाकता की ओर से उपजिस्%त वजिरष्: वकील शर्ी जिसब्बल का तक । यह है जिक न्याजियक वाबदेही पर

उप-सजिमजित (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय ने यह अजिभजिनधाजिरत जिकया है जिक अध्यक्ष द्वारा पर्स्ताव को

                स्वीकार करना और सजिमजित का ग:न संसदीय पर्जिक्रया के बाहर अध्यक्ष के वैधाजिनक काय हैं । ब तक

              संसद द्वारा जिरपोर्ट पर्ाप्त नहीं हो ाती है और पर्स्ताव पर जिवचार जिकया ाता है,    तब तक मामला संसदीय

                  पर्जिक्रया से बाहर है और कोई भी कारवाई ब तक जिक ऐसा चरण संसदीय पर्जिक्रया से बाहर नहीं है,

न्याजियक समीक्षा के जिलए उत्तरदायी है। यह पर्स्तुत जिकया गया है जिक जिवद्वान न्यायाधीश के पर्जितकूल

          जिनष्कषो ं पर सवाल उ:ाने का अजिधकार है सजिमजित द्वारा अजिभजिलजिखत दुर्व्ययवहार,      यजिद कोई हो और यह केवल

                तभी जिकया ा सकता है ब जिरपोर्ट की पर्जित जिवद्वान न्यायाधीश को दी ाए और उसके बाद न्याजियक

                  समीक्षा द्वारा इसे चुनौती देने के अजिधकार का लाभ उ:ाने के जिलए उजिचत समय जिदया ाए। यह भी तक

जिदया गया है जिक अजिधजिनयम और जिनयमों में अध्यक्ष के जिलए जिरपोर्ट की एक पर्जित जिवद्वान न्यायाधीश को

                   पर्दान करने का कोई पर्ावधान नहीं है। एक बार संसद के पर्त्येक सदन के पर्टल पर एक जिरपोर्ट रखे ाने

 के बाद,                   यह जिवशेष रूप से संसद के अजिधकार के्षतर् में है और यह भजिवष्यवाणी नहीं की ा सकती है जिक

                पर्स्ताव पर जिवचार करने के संबंध में संसद कौन सी पर्जिक्रया अपना सकती है। इस मलू्यवान अजिधकार

को न तो जिलया ा सकता है और न ही र्व्ययाख्यात्मक पर्जिक्रया द्वारा जिनर%क बनाया ा सकता है ो

     पर्ाकृजितक न्याय के जिसद्धांतों का उल्लंघन करेगा।

     सवोच्च न्यायालय की जिरपोर्ट [1992] एस. य.ू पी. 1   एस सी आर।
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   जिवद्वान महान्यायवादी शर्ी ी.           रामास्वामी ने तक जिदया जिक सजिमजित अध्यक्ष के अधीनस्% पर्ाजिधकरण की

  पर्कृजित में है। द.

         जिवद्वान न्यायाधीश सजिमजित द्वारा जिरपोर्ट में द पर्जितकूल जिनष्कषो ं,    यजिद कोई हों,    को चुनौती देने का

 हकदार है,                  इससे पहले जिक उन्हें जिवचार के जिलए जिलया ाए। संसद द्वारा। यह तभी जिकया ा सकता है ब

              ऐसी जिरपोर्ट न्याजियक समीक्षा की मांग के जिलए जिवद्वान न्यायाधीश को उपलब्ध कराई ाए। इसके जिलए

 नहीं है।

                 यह माननीय न्यायालय यह तय करेगा जिक पर्स्ताव पर मतदान करने के उदे्दश्य से संसद जिकस पर्जिक्रया

                  का पालन करेगी और न ही यह न्यायालय जिकसी भी तरह से संसदीय पर्जिक्रया में हस्तके्षप कर सकता है।

     यह केवल संसद के जिलए है जिक

              यह तय करें जिक पर्स्ताव को कैसे जिनपर्टाया ाएगा और मामले में पर्स्ताव की एक पर्जित

               ांच जिरपोर्ट इस स्तर पर जिवद्वान न्यायाधीश को मांग के जिलए पर्स्तुत नहीं की ाती है।

  न्याजियक समीक्षा,               यह पर्ाकृजितक न्याय के मलू जिसद्धांत के जिखलाफ होगा जिक जिकसी र्व्ययजिक्त की जिनंदा न की

ाए।
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      हाँ तक न्याजियक वाबदेही पर उप-          सजिमजित के मामले में जिनधाजिरत काननू के पर्स्तावों का संबंध है, मैं

इस जिनणय पर भार डालना आवश्यक नहीं समझता क्योंजिक इस पर बहुत जिवस्तार से जिवचार जिकया गया है।

                  न्यायमजूित वमा द्वारा जिदया गया जिनणय यह कहने के जिलए पयाप्त है जिक उपरोक्त मामले में वतमान मामले

             में उ:ाया गया जिववाद जिववाद में नहीं %ा और न्यायालय ने उस मामले में

                 मामला पर्स्ताव का मनोरंन करने के चरण से संबंजिधत %ा सदन के जिवचार और इस तरह के पर्स्ताव के

भजिवष्य के जिलए अध्यक्ष

  लोकसभा का जिवघर्टन।

                 अब हम वतमान मामले में सीधे उ:ाए गए पर्श्न पर जिवचार करें गे जिक क्या इस न्यायालय को राष्र््टरपजित

   को जिनदIश देना चाजिहए।

सजिमजित जिरपोर्ट की पर्जित जिवद्वान न्यायाधीश को पहले पर्स्तुत करेगी

        उसी को अध्यक्ष को भेना और आगे जिनदIश देना

          एक उजिचत अवजिध के जिलए जिरपोर्ट पर्स्तुत करने को रोकें ताजिक

                जिवद्वान न्यायाधीश को चुनौती के उपाय का लाभ उ:ाने या न लेने के जिलए समय जिमल सकता है

न्याजियक समीक्षा के माध्यम से जिरपोर्ट में पर्जितकूल जिनष्कषो ं को शाजिमल करना। इस पर्श्न का जिनणय लेने

           के जिलए यह जिवचार करना आवश्यक है जिक जिकस जिसद्धांत के तहत

               ांच जिरपोर्ट की पर्जित देने के जिलए अजिधजिनयम या जिनयमों में अध्यक्ष को भेने से पहले संबंजिधत

    न्यायाधीश। यह जिस्%जित समान है

याजिचकाकता की ओर से उपजिस्%त जिवद्वान वकील द्वारा स्वीकार जिकया गया। अगर हम पवू एस. एम. र्टी.।

एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ.  एल [कासजिलवाल, .]
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                अजिधजिनयम और जिनयमों के पर्ावधानों को ध्यान में रखते हुए याजिचकाकता द्वारा की गई पर्ा%ना के जिवपरीत

      जिनष्कष जिनकलता है। अजिधजिनयम की धारा 4 (2)            में स्पष्र्ट रूप से पजिरकल्पना की गई है जिक ांच के समापन

         पर सजिमजित अध्यक्ष को अपनी जिरपोर्ट पर्स्तुत करेगी और उप-  धारा (3)     के तहत अध्यक्ष वतमान मामले में

   जितनी ल्दी हो सके,            जिरपोर्ट को लोक सभा के समक्ष पर्स्तुत कराएगा। इसके अलावा जिनयम 9 (2) (सी)

            के तहत यह पर्ावधान जिकया गया है जिक ांच सजिमजित का पी:ासीन अजिधकारी

             उस तारीख से तीन महीने की अवजिध के भीतर जिरपोर्ट जिस पर एक पर्जित
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 धारा 3  की उप-  धारा (3)          के तहत बनाए गए आरोप न्यायाधीश पर लगाए ाते हैं ,    या हां जिनयम 5 के

उप-जिनयम (3) में जिनजिदष्र्ट सचूना के पर्काशन की तारीख से ऐसी कोई सेवा नहीं की ाती है। परंतुक के

तहत,             अध्यक्ष को पयाप्त कारण के जिलए समय बढ़ाने का अजिधकार है। इस पर्कार,   पर्ावधानों की उपरोक्त

     योना का इरादा एक त्वजिरत जिनपर्टान है।

  यजिद मामला जिनयम 9 (6)      के दायरे में नहीं आता है,          तो ांच सजिमजित ऐसे तीसरे सदस्य द्वारा संसद या

जिकसी अन्य पर्ाजिधकरण, जिनकाय या र्व्ययजिक्त को जिदए गए जिनष्कष का खुलासा नहीं करेगी।

               अब ांच जिकए ाने वाला दसूरा पहलू पर्ाकृजितक न्याय के जिकसी भी जिसद्धांत का उल्लंघन है,  यजिद जिरपोर्ट

       की पर्जित न्यायाधीश को नहीं दी ाती है।

                 न्याजियक समीक्षा की मांग के जिलए संबंजिधत है और यह पर्स्तुत करने का मुख्य आधार है जिस पर

याजिचकाकता की ओर से परूी इमारत बनाई गई है। हाँ तक ऑजिडयो अल्र्टरम पार्टIम का जिसद्धांत है जिक

           जिकसी भी र्व्ययजिक्त की जिबना सुने जिनंदा नहीं की ा सकती है,         मेरे जिवचार में वतमान मामले में लागू नहीं होता

               है। काननू की वतमान योना में संबंजिधत न्यायाधीश को सुनने का अजिधकार केवल दो पर्ाजिधकरणों के

                  समक्ष उत्पन्न हो सकता है। एक ाँच सजिमजित के समक्ष और दसूरा संसद के समक्ष। हाँ तक सजिमजित के

समक्ष सुनवाई के अजिधकार का संबंध है, वहाँ पयाप्त अवसर हैअजिधजिनयम और जिनयमों के पर्ावधानों में

                  जिदया गया है। दुर्व्ययवहार की परूी ांच संबंजिधत न्यायाधीश को नोजिर्टस जिदए ाने के बाद की ाती है। उन

              आधारों के बयान के सा% बनाए गए आरोप जिनके आधार पर ऐसा पर्त्येक आरोप आधाजिरत है,

                न्यायाधीश को सजूिचत जिकया ाता है और उसे बचाव का जिलजिखत बयान पर्स्तुत करने का उजिचत अवसर

जिदया ाता है। सजिमजित न्यायाधीश के जिलजिखत बयान पर जिवचार करने के बाद आरोपों में संशोधन कर सकती

                  है और उसके बाद न्यायाधीश को जिफर से बचाव का एक नया जिलजिखत बयान पर्स्तुत करने का उजिचत अवसर

              जिदया ाता है। ाँच करने में सजिमजित को गवाहों की जिरह करने वाले न्यायाधीश को,   साक्षय पर्स्तुत करने

    और सवोच्च न्यायालय जिरपोर्ट [1992]          का सदस्य होने का एक उजिचत अवसर देने की आवश्यकता होती

है।

 1  एस सी आर।
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          अपने बचाव में सुना। न्यायाधीश की याजिचका द की ाती है,  जिसका साक्षय

               ाँच सजिमजित द्वारा ाँच जिकए गए पर्त्येक गवाह को जिलजिखत रूप में हर्टा जिलया ाता है।

          न्यायाधीश को परामश करने का अजिधकार भी जिदया ाता है,       और एक काननूी र्व्ययजिक्त द्वारा बचाव जिकया

 ाता है।

     ांच सजिमजित का संबंध है,             उपरोक्त पर्ावधान स्पष्र्ट हैं । यह दशाता है जिक न्यायाधीश को सुनवाई का परूा

   अवसर जिदया ाता है
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                 वतमान मामला। इसमें कोई संदेह नहीं है जिक संसद अपना रास्ता अपनाने के जिलए स्वतंतर् है पर्स्ताव पर

जिवचार करते समय पर्जिक्रया, लेजिकन केवल वही नहीं हो सकता है

               की जिरपोर्ट के जिखलाफ न्याजियक समीक्षा की मांग के जिलए एक आधार के रूप में पक्षपाती

          सजिमजित। इससे पहले सुनवाई का कोई अवसर नहीं देने का सवाल

           जिवद्वान न्यायाधीश के जिखलाफ संसद द्वारा कोई कारवाई केवल की ा सकती है

संसद द्वारा न्यायाधीश के जिखलाफ कोई जिनणय जिलए ाने के बाद उत्पन्न होता है। द.

     पर्ाकृजितक न्याय के जिसद्धांत के उल्लंघन,   यजिद कोई हो,        की ांच नहीं की ा सकती है अलगाव, लेजिकन

          पर्त्येक मामले के तथ्यों और पजिरजिस्%जितयों पर जिनभर करता है। नही।ं

                 पर्ाकृजितक न्याय के जिसद्धांत के उल्लंघन पर आधाजिरत तक हो सकता है इस धारणा पर जिवचार जिकया गया जिक

संसद एक पर्जिक्रया अपना सकती है

           ो पर्ाकृजितक न्याय के जिसद्धांतों का उल्लंघन हो सकता है। जिवद्वान वकील

        तकों के बाद के चरण में नरल के सा%-          सा% वकील सजिमजित इस बात पर सहमत %ी जिक संसद

           अंजितम जिनणय लेने से पहले जिवद्वान न्यायाधीश को सुनवाई का अवसर दें ।

पर्स्ताव पर जिनणय और उसके आवश्यक पजिरणाम के रूप में

          संसद द्वारा ांच जिरपोर्ट जिवद्वान न्यायाधीश को दी ाएगी। इस पर्कार,      यजिद जिरपोर्ट की एक पर्जित पर्दान

       करने के जिलए जिनदIश मांगा ा रहा है

         पर्ाकृजितक न्याय के जिकसी भी जिसद्धांत के कजि%त उल्लंघन का आधार

और इस तरह के जिलए कोई नीवं या आधार रखे जिबना एक पुनजिनमाण की भजिवष्यवाणी करना राहत जिमलती

है।

                  यह भी ध्यान जिदया ा सकता है जिक पर्ाकृजितक न्याय के जिनयम सुआ क्यजू़ और ऑडी अल्र्टरम पार्टIम में

                   जिनमो ड्ूस के दोहरे जिसद्धांतों में पर्कर्ट होते हैं । हम यहाँ पवू के सा% जिचंजितत नहीं हैं क्योंजिक पक्षपात का

कोई मामला नहीं उ:ाया गया है। जिशकायत यह है जिक जिबना सुने जिनंदा की ा रही है। ऑडी अल्र्टरम पार्टIम

         जिनयम के कुछ पहलू हैं जिनमें से दो हैं (9)        मामले का नोजिर्टस जिसे परूा जिकया ाना है;  और (बी) र्व्ययाख्या

   करने का अवसर। एस. एम. र्टी.     में कोई उल्लंघन नहीं है।

एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [कासजिलवाल, .]
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            ऑजिडयो अल्र्टरम के उपरोक्त दो पहलुओं में से जिकसी का भी वतमान मामला

पाररे्टम जिनयम। पर्ाकृजितक न्याय के जिसद्धांत का उल्लंघन पर्त्येक मामले के तथ्यों और पजिरजिस्%जितयों पर

                   जिनभर करेगा और मेरे जिवचार में यह जिदखाने के जिलए कुछ भी नहीं है जिक वतमान मामले में पर्ाकृजितक न्याय

      के जिसद्धांतों का कोई उल्लंघन हुआ है।

        पर्ाकृजितक जिसद्धांतों के उल्लंघन के इस आधार का अगला अंग

याजिचकाकता की ओर से दावा जिकया गया न्याय यह है जिक यजिद जिरपोर्ट की पर्जित जिवद्वान न्यायाधीश को नहीं

 दी ाएगी,                 तो यह उनके न्याजियक समीक्षा के अजिधकार को जिवफल कर देगा। मुझे इस समपण में कोई

               ताकत नहीं जिमलती है। न्याजियक समीक्षा का अजिधकार पर्ाकृजितक न्याय के जिकसी भी जिसद्धांत के तहत

                 उभरता हुआ अजिधकार नहीं है। इसे ऑडी अल्र्टरम पार्टIम के जिनयम के बराबर नहीं माना ा सकता है।

न्याजियक समीक्षा का अजिधकार अपने आप में एक अजिधकार है ो केवल सीजिमत अनुमेय आधारों पर

                उपलब्ध है। न्याजियक समीक्षा की मांग करने का अजिधकार पर्त्येक मामले के तथ्यों पर जिनभर करता है।

          जिदर्व्यय मामला और कई कारकों पर जिनभर करेगा ो आवश्यक होंगे

                  जिवशेष आदेश या कारवाई को चुनौती देने से पहले ांच की ानी चाजिहए। एक अमतू पर्स्ताव के रूप में

न्याजियक समीक्षा की कोई मांग नहीं हो सकती है।

           पर्ाकृजितक न्याय के जिकसी भी जिसद्धांत के उल्लंघन के आधार पर काननू का

                  अजिधजिनयम और जिनयमों की योना में चरण। इस आधार पर कोई जिनदIश नहीं मांगा ा सकता है जिक यजिद

         जिरपोर्ट की पर्जित इस पर पर्दान नहीं की गई है।

संजिवधान के जिकसी भी पर्ावधान से यह जिदखाया गया है जिक ऐसा अजिधकार है - संबंजिधत न्यायाधीश को

      उपलब्ध। न तो कोई उल्लंघन हुआ है

                  पर्ाकृजितक न्याय का जिसद्धांत और न ही अध्यक्ष को भेने से पहले ांच जिरपोर्ट की एक पर्जित पर्दान न

              करने में जिकसी भी संवैधाजिनक या वैधाजिनक पर्ावधान का उल्लंघन। यह न्यायालय जिकसी को कोई आदेश

नहीं दे सकता है।

                 पर्ाजिधकरण ब तक यह नहीं जिदखाया ा सकता है जिक ऐसा पर्ाजिधकरण उल्लंघन में काम कर रहा है

            काननू या संवैधाजिनक दाजियत्व के जिकसी भी पर्ावधान का। इस पर्कार भले ही

           यह माना ा सकता है जिक सजिमजित एक वैधाजिनक काय कर रही है।

न्याजियक समीक्षा में इस न्यायालय की अजिधकाजिरता के जिलए उत्तरदायी, यह होना चाजिहए यह दशाता है जिक

            यह जिकसी भी जिनयम या काननू का उल्लंघन कर रहा है। वतमान मामले में

                 इसके बाय ांच सजिमजित अपने काननूी कतर्व्यय का पालन कर रही है और अध्यक्ष को जिरपोर्ट भेने के

                   वैधाजिनक दाजियत्व को परूा कर रही है और इस तरह देरी करने या इसमें कोई बाधा डालने के जिलए कोई

आदेश या जिनदIश नहीं जिदया ा सकता है।
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     सजिमजित की ओर से वैध कारवाई।

मैं जिवद्वान वकील के पर्स्तुजितकरण से सहमत नहीं हूँ

                  सामान्य तौर पर जिक इस मामले में ांच जिरपोर्ट की तुलना की ा सकती है या सवो च्च न्यायालय जिरपोर्ट

[1992] एस. य.ू पी. पी.      की तुलना की ा सकती है।

 1  एस सी आर।
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           लोक सेवक के संबंध में दंड पर्जिक्रया संजिहता की धारा 197        के तहत दी गई मंरूी के सा%। अजिधजिनयम

          और आयोग के पर्ावधानों के तहत गजि:त ांच सजिमजित की शजिक्तयां,     कतर्व्यय और काय मौजिखक और

                दस्तावेी साक्षय के आधार पर संबंजिधत न्यायाधीश को अवसर देने के बाद अपने जिनष्कष को द करने

              वाले उच्च न्याजियक अजिधकाजिरयों की मंरूी के सा% तुलना या तुलना नहीं की ा सकती है।

            एक लोक सेवक के संबंध में एक कायकारी पर्ाजिधकरण द्वारा पर्दान जिकया गया।

                संबंजिधत न्यायाधीश दुर्व्ययवहार के बराबर नहीं %ा और पर्स्ताव को स्वीकार नहीं करने का जिनणय ले सकता

  है। दसूरी ओर,               यजिद न्याजियक समीक्षा के दौरान यह न्यायालय ांच सजिमजित द्वारा द जिकए गए ऐसे

               जिनष्कषो ं को इस न्यायालय का जिनणय होने के नाते मंरूी देता है या पुजिष्र्ट करता है,     तो यह संसद पर

    बाध्यकारी होगा। उस जिस्%जित में ,             संसद के जिलए एक अलग दृजिष्र्टकोण रखना संभव नहीं होगा और यह

             योना के ढांचे में एक अजितजिरक्त संवैधाजिनक हस्तके्षप होगा। न्याजियक पर्जिक्रया के दौरान एक अन्य

                मामले में इस न्यायालय की समीक्षा ांच सजिमजित द्वारा संचाजिलत परूी कायवाही को रद्द करने के जिनष्कष पर

                   आ सकती है और इसे एक नई ांच आयोजित करने की आवश्यकता हो सकती है। इस तरह के मामले में

                 जिनयमों और अध्यक्ष द्वारा अनुमत अवजिध से परे ांच ारी रखने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। यह

               ध्यान रखना महत्वपणू है जिक ांच सजिमजित का ीवन और अजिस्तत्व स्वयं जिनयमों के जिनयम 9 (2) (सी) में

 जिनधाजिरत 3                 महीने की अवजिध के सा% या ब तक अध्यक्ष उपरोक्त जिनयम के परंतुक के तहत पयाप्त कारण

            के जिलए समय नहीं बढ़ाता है। इस अवजिध के समाप्त होने के बाद,         सजिमजित काय करना बंद कर देती है और न

                तो यह न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय ांच सजिमजित के जिनष्कषो ं की न्याजियक समीक्षा के

            अभ्यास में इस अवजिध को बढ़ा सकता है। वैधाजिनक जिनयमों में ही 3        महीने की अवजिध तय की गई है और

                 अकेले अध्यक्ष को पयाप्त कारण के जिलए ऐसी अवजिध बढ़ाने के जिलए अजिधकृत जिकया गया है। मेरी जिवनमर्

                    राय में यह न्यायालय ऐसी अवजिध नहीं बढ़ा सकता है और न ही अध्यक्ष को ऐसा करने के जिलए कोई जिनदIश

  दे सकता है,                 और मामले को नई ांच के जिलए जिरमांड करने या मामले को लंजिबत रखने का कोई भी पर्यास

                  तब तक नहीं जिकया ा सकता है ब तक जिक संबंजिधत न्यायाधीश न्याजियक समीक्षा के माध्यम से जिरपोर्ट को

                 चुनौती देने या उपरोक्त अवजिध से परे न्याजियक समीक्षा के अभ्यास के तहत मामले को जिनणय के जिलए

                   लंजिबत रखने का जिनणय नहीं लेता है और यह अपर्त्यक्ष तरीके से नहीं जिकया ा सकता है ो सीधे नहीं
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             जिकया ा सकता है। इस न्यायालय के पास ांच सजिमजित के ीवनकाल को 205     तक बढ़ाने की कोई शजिक्त

नहीं है।

 एसएमर्टी। एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [कासजिलवाल, .]

        वैधाजिनक जिनयमों के स्पष्र्ट पर्ावधानों के अनुसार न्याजियक आदेश।

  इसके अलावा,             यजिद इस स्तर पर उनके जिखलाफ न्याजियक समीक्षा की अनुमजित दी ाती है।

               सजिमजित द्वारा अजिभजिलजिखत जिनष्कषो ं को उस मामले में सजिमजित द्वारा अजिभजिलजिखत दोषी नहीं होने के जिनष्कषो ं

                को भी उन र्व्ययजिक्तयों द्वारा न्यायालय में चुनौती दी ा सकती है जिन्होंने पर्स्ताव शुरू जिकया %ा।

                   याजिचकाकता की ओर से जिवद्वान वकील की ओर से इस संबंध में यह तक जिदया गया है जिक सजिमजित द्वारा द

               जिकए गए दोषी नहीं होने के जिनष्कषो ं को चुनौती देने का कोई सवाल ही नहीं है।

   अजिधजिनयम की धारा 6 (1)   के तहत अनुजे्ञय,          जिसके अनुसार सजिमजित की जिरपोर्ट में यह जिनष्कष जिमलता है

        जिक न्यायाधीश जिकसी भी दुर्व्ययवहार का दोषी नहीं है,            तो जिरपोर्ट के संबंध में संसद के जिकसी भी सदन में आगे

                  कोई कदम नहीं उ:ाया ाएगा। मुझे इस तरह के जिववाद में कोई बल नहीं जिमलता है क्योंजिक यह केवल

                 तभी लागू होगा ब न्यायालय द्वारा न्याजियक समीक्षा में भी दोषी नहीं होने के इस तरह के जिनष्कष की

                 पुजिष्र्ट की ाएगी। लेजिकन यजिद न्याजियक समीक्षा में इस तरह के जिनष्कष को ही उलर्ट जिदया ाता है,  तो

                  सजिमजित द्वारा दोषी नहीं होने का जिनष्कष अब मौदू नहीं है और इसे न्याजियक समीक्षा में द दोषी के

       जिनष्कष के रूप में जिलया ाएगा। इस पर्कार,          कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जिन्हें पवू जिनधाजिरत नहीं

               जिकया ा सकता है और ो स्वयं संबंजिधत न्यायाधीश के जिहत के जिखलाफ हो सकती हैं ।

 इस पर्कार,            अजिधजिनयम और जिनयमों और संजिवधान की योना में ऊपर उजिल्लजिखत पजिरजिस्%जितयों में , ांच

                 सजिमजित को इस स्तर पर न्याजियक समीक्षा की मांग के जिलए न्यायाधीश को जिरपोर्ट पर्स्तुत करने का कोई

     जिनदIश नहीं जिदया ा सकता है,              ब ांच पहले ही परूी हो चुकी हो। हाँ तक संसद में कायवाही के

       समापन के बाद के चरण का संबंध है,        न्याजियक समीक्षा का उपाय हमेशा उपलब्ध रहता है,  ो जिनजिश्चत

                रूप से उस समय सामने आने वाले मामले के तथ्यों और पजिरजिस्%जितयों पर जिनभर करेगा और न्याजियक

              समीक्षा के मान्यता पर्ाप्त अनुमेय आधारों के अधीन होगा।इस मामले में परूी संवैधाजिनक योना से पता

             चलता है जिक संसद को राज्य की स्वतंतर्ता और गजिरमा पर परूा भरोसा %ा।

                न्यायपाजिलका। ाँच केवल उच्च न्याजियक अजिधकाजिरयों से बनी ाँच सजिमजित पर छोड़ दी गई है। ऐसी

          सजिमजित के दोषी नहीं होने का जिनष्कष देने के मामले में ,           इसे अंजितम माना गया है और एक मौन जिदया गया है

                 और पर्स्ताव पर आगे कोई चचा की अनुमजित नहीं दी गई है। ाँच सजिमजित द्वारा अजिभजिलजिखत दोषी पाए

                ाने के मामले में ही पर्स्ताव पर आगे जिवचार करने की आवश्यकता होती है। न्यायपाजिलका की स्वतंतर्ता
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         सजिहत र्व्ययापक लोक जिहत में इस तरह के मामले में ,      दोषी पाए ाने के बाद,    यजिद कोई हो,   तो सवो च्च

न्यायालय जिरपोर्ट [1992] एस. य.ू पी. पी.

 1  एस सी आर।

 206

                  ाँच सजिमजित द्वारा और इस स्तर पर न्याजियक समीक्षा के माध्यम से ऐसी जिरपोर्ट को चुनौती देने की

               अनुमजित देना उजिचत नहीं होगा। ाँच सजिमजित द्वारा संबंजिधत न्यायाधीश के जिखलाफ दोषी पाए ाने के

 मामले को,   यजिद कोई हो,    द करने के बाद,          संसद द्वारा आगे के जिवचार के जिलए छोड़ जिदया ाना चाजिहए।

                  संसद को इस मामले में अपनी भावी कारवाई के जिलए बडे़ पैमाने पर नता के पर्जित वाबदेह छोड़ जिदया

ाना चाजिहए।

 इस पर्कार,           मामले के परेू तथ्यों और पजिरजिस्%जितयों को ध्यान में रखते हुए,    याजिचकाकता और याजिचका द्वारा

         अनुरोध के अनुसार कोई जिनदIश नहीं जिदया ा सकता है।

 भाई वमा, .            के जिनणय में जिदए गए जिनदIश के संदभ में जिनपर्टाया ाता है।

के.  रामास्वामी,  .     मेरे जिवद्वान भाई वमा,  .          द्वारा पर्साजिरत मसौदा जिनणय को पढ़ने का लाभ पर्ाप्त

       करने और अपने जिचंजितत जिवचार को देखते हुए,             मैं परूी तरह से उनके सा% नहीं ाने के जिलए खेद र्व्ययक्त

 करता हूं,      लेजिकन अकेले डूबना पसंद करता हूं।

   याजिचकाकता ने शर्ी न्यायमजूित पी.  बी.            सावंत सजिमजित को जिनदIश देने के जिलए मैंडमस की जिरर्ट या जिकसी

      अन्य जिरर्ट या जिनदIश की मांग की,          जिसे इसके तहत जिनयुक्त जिकया गया %ा। सेक। 3 ( 2 )  न्यायाधीश

(पछूताछ)  अजिधजिनयम 1968   का संजिक्षप्त 'अजिधजिनयम',       अपनी जिरपोर्ट की एक पर्जित माननीय न्यायमजूित

 शर्ी वी.          रामास्वामी को अपने अधीनता के समक्ष पर्दान करने के जिलए।

                   लोकसभा अध्यक्ष को भें र्ट। उन्होंने उक्त सजिमजित को यह जिनदIश देने की भी मांग की जिक वह उक्त जिरपोर्ट को

       एक सा% सजिमजित को अगरे्जिषत करने से रोके।

      अध्यक्ष महोदय। तथ्य यह है जिक 9        वीं लोकसभा के अध्यक्ष ने शर्ी न्यायमजूित पी. बी.  सावंत सजिमजित का

          ग:न इस पर्स्ताव के आधारों की ांच करने के जिलए जिकया,     जिसमें शर्ी न्यायमजूित वी.   रामास्वामी को

               पंाब और हजिरयाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी पर्शासजिनक क्षमता में जिवत्तीय

                 अजिनयजिमतताओं के आरोपों के सा% इस अदालत के न्यायाधीश के पद से हर्टाने का अनुरोध जिकया गया %ा,

           ो कला के अ% के भीतर दुर्व्ययवहार का ग:न करती हैं । 124 ( 4 )     भारत का संजिवधान। शर्ी एम. कृष्ण

  स्वामी ने 1992     की जिरर्ट याजिचका संख्या 149          दायर की और पर्स्ताव को स्वीकार करने की अध्यक्ष की

  शजिक्त और न्यायशास्तर्,             सजिमजित के ग:न और आरोपों की ांच के जिलए अनुकूजिलत पर्जिक्रया आजिद पर

  सवाल उ:ाया। द.
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         सजिमजित ने अपना पद गर्हण करने पर ांच शुरू की,   कायवाही पर रोक,    हालांजिक मांगी गई %ी,  लेजिकन उसे

मंरूी नहीं दी गई और ांच ारी रही। ब हम जिरर्ट याजिचका पर सुनवाई कर रहे %े, 10 मई, 1992 को

               जिवद्वान न्यायाधीश ने सजिमजित के पी:ासीन अजिधकारी को एक पतर् संबोजिधत जिकया जिसमें अध्यक्ष को भे

                  ाने से पहले उन्हें अपनी जिरपोर्ट की एक पर्जित पर्दान करने का अनुरोध जिकया गया %ा और उजिचत समय

        देकर इसे रोकने का भी अनुरोध जिकया गया %ा।

 

  एसएमर्टी। एस.  रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [के.  रामास्वामी। .]

        उन पर गौर करना और उजिचत कारवाई करना। 1992     की जिरर्ट याजिचका संख्या 149     में भी इसी राहत के

                  जिलए आवेदन जिकया गया %ा। इस पी: को यह समझने के जिलए जिदया गया %ा जिक सजिमजित अपनी जिरपोर्ट

     पर्स्तुत करेगी माननीय अध्यक्ष को 31  लाई,  1992     को या उससे पहले,   जिवस्ताजिरत जितजि%।

            गर्ीष्मकालीन अवकाश के दौरान याजिचकाकता ने उपरोक्त के जिलए जिरर्ट याजिचका दायर की।

  राहत ो 1992     की जिरर्ट याजिचका संख्या 149             के सा% पोस्र्ट की गई %ी। इस पी: द्वारा यह पछूने पर जिक

                क्या जिवद्वान न्यायाधीश इस मामले में जिदए ाने वाले जिनणय का पालन करने के जिलए सहमत होंगे,

              याजिचकाकता के जिवद्वान वजिरष्: वकील शर्ी कजिपल जिसब्बल ने जिनदIश पर पॉजिजिर्टव को बताया। उन्होंने उस

                 पतर् को जिरकॉड में रखा जिसे उन्होंने संबोजिधत जिकया %ा और उस पर जिवद्वान न्यायाधीश द्वारा सम%न जिकया

       गया %ा।उन्होंने कहा जिक न्याजियक वाबदेही पर उप-  सजिमजित v.     भारत संघ और अन्य। , [ 1991 ] 2

 संजिक्षप्त 'एस. सी. . ए.'    मामले के जिलए एस. सी. आर. 741,      इस न्यायालय ने अजिभजिनधाजिरत जिकया जिक

      अध्यक्ष द्वारा पर्स्ताव को स्वीकार करना और

                 सजिमजित संसदीय पर्जिक्रया के बाहर अध्यक्ष के वैधाजिनक काय हैं । ब तक जिरपोर्ट पर्त्येक सदन के पर्टल पर

  नहीं रखी ातीसंसद,               अध्यक्ष के पास जिरपोर्ट का अजिधकार है और उसे रोकने की शजिक्त है। सजिमजित भी। यजिद

          ांच में पता चलता है जिक कदाचार साजिबत नहीं हुआ है,          तो मामला समाप्त हो ाता है और आगे की

                रानीजितक पर्जिक्रया की आवश्यकता समाप्त हो ाती है। यजिद यह पाया ाता है जिक कदाचार जिकया गया

है

                 यह साजिबत होता है जिक न्यायाधीश को हर्टाने की संसदीय पर्जिक्रया संसद के पर्त्येक सदन के पर्टल पर

                 जिरपोर्ट और साक्षय रखने पर पुनी जिवत हो ाती है और संबोधन शुरू हो ाता है। ाँच रानीजितक और

        न्याजियक पर्जिक्रया का जिववेकपणू जिमशर्ण है। पर्स्ताव की स्वीकृजित,      सं का संजिवधानः सजिमजित और सजिमजित

               द्वारा अध्यक्ष को जिरपोर्ट पर्स्तुत करना संसदीय पर्जिक्रयाओं से बाहर है और न्याजियक समीक्षा के जिलए

              उत्तरदायी है। जिवद्वान न्यायाधीश दुर्व्ययवहार के पर्जितकूल जिनष्कष पर सवाल उ:ाने का हकदार है और

                  इसजिलए वह वास्तव में अध्यक्ष को पर्स्तुत करने से पहले जिरपोर्ट की एक पर्जित पर्दान करने का हकदार है।

            ब जिवद्वान न्यायाधीश को अजिधकार है और वह न्याजियक समीक्षा का हकदार है,   तो साजिबत दुर्व्ययवहार के

                  जिनष्कष की शुद्धता पर सवाल उ:ाने के जिलए उसे अनुच्छेद के तहत इस अदालत में ाने का अजिधकार है।

32   या कला। 136       या कला के तहत उच्च न्यायालय। 226.        जिरपोर्ट की पर्जित की आपजूित के जिबना वह
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                   पयाप्त रूप से अनुरोध नहीं कर सकते हैं और इसे रद्द करने के जिलए इसकी गलतता को साजिबत नहीं कर

सकते हैं । तदनुसार यह उनका तक है जिक जिरपोर्ट की आपजूित और उजिचत समय देना न्याजियक समीक्षा का लाभ

              उ:ाने के जिलए आवश्यक अजिभधारणाएं हैं । तदनुसार जिवद्वत न्यायाधीश अपनी जिरपोर्ट की पर्जित का हकदार

                 है। इसके सम%न में उन्होंने कहा जिक संसदीय पर्जिक्रया तभी शुरू होती है ब अध्यक्ष सदन की सवो च्च

   अदालत की जिरपोर्ट (1992)         में अनुलग्नक के रूप में पर्स्ताव पेश करता है।

 1  एस सी आर।
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                न्यायाधीश को हर्टाने के जिलए राष्र््टरपजित को पर्स्तुत जिकए ाने वाले संबोधन के सा%। तब तक अध्यक्ष

     एक सांजिवजिधक पर्ाजिधकारी बना रहता है,      अजिधजिनयम या न्यायाधीश ांच जिनयम 1969   में संजिक्षप्त

'जिनयम'                के जिलए या संजिवधान में जिवद्वान न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में पर्जितजिनजिधत्व और सुनवाई

                 का अवसर पर्दान करने का कोई स्पष्र्ट पर्ावधान नहीं है। हम यह अनुमान नहीं लगा सकते जिक संसद

                 अपने संबोधन में जिकस पर्जिक्रया को अपना सकती है और यह न्याजियक समीक्षा से भी मुक्त है। आवश्यक

 जिनजिहता% से,              जिवद्वान न्यायाधीश के पास ब समीक्षा करने का अजिधकार होता है तो उसके पास न्याजियक

                पर्जिक्रया में पर्जितकूल जिरपोर्ट को चुनौती देने का उपाय होना चाजिहए और जिरपोर्ट की पर्जित की आपजूित

               आवश्यक है। अजिधजिनयम और जिनयमों में अध्यक्ष के जिलए जिवद्वान न्यायाधीश को जिरपोर्ट की एक पर्जित

                   पर्दान करने का भी कोई पर्ावधान नहीं है। एक बार संसद के पर्त्येक सदन के पर्टल पर एक जिरपोर्ट रखे

                  ाने के बाद यह जिवशेष रूप से संसद के अजिधकार के्षतर् में आती है और न्यायाधीश न्याजियक समीक्षा का

                  अपना अजिधकार खो देता है। संसद जिरपोर्ट की एक पर्जित देने का जिवकल्प चुन सकती है या जिरपोर्ट का

                 जिवश्लेषण करने के जिलए एक उप सजिमजित का ग:न कर सकती है या जिवद्वान न्यायाधीश को जिबना जिकसी

        अवसर के संबोधन के सा% आगे बढ़ सकती है। एस. सी. . ए.        के मामले में इस अदालत के फैसले के

   पजिरणाम के रूप में ,              सजिमजित की जिरपोर्ट अपने जिनष्कषो ं के सा% जिवद्वान न्यायाधीश को पर्स्तुत की ानी

            चाजिहए जिसके जिबना कभी भी कोई पर्भावी न्याजियक काय नहीं हो सकता है।

                समीक्षा करें । इस मलू्यवान अजिधकार को न तो जिलया ा सकता है और न ही र्व्ययाख्यात्मक पर्जिक्रया द्वारा

                जिनर%क बनाया ा सकता है ो पर्ाकृजितक न्याय के जिसद्धांतों और कला का उल्लंघन करने वाली अनुजिचत

    पर्जिक्रया का उल्लंघन करेगा। 21.      सजिमजित एक सांजिवजिधक न्यायाजिधकरण है,      भले ही बल के अनुसार

         इसकी जिरपोर्ट पर्भावी नहीं है। एक न्यायाजिधकरण के रूप में

                   उसे अपनी जिरपोर्ट की एक पर्जित पर्दान करने का आदेश जिदया गया है और यजिद वह पर्दान करने में जिवफल

 रहता है,            तो जिवद्वान न्यायाधीश को जिरर्ट याजिचका को बनाए रखने का अजिधकार है।

       जिरपोर्ट की पर्जित पर्दान करने के जिलए सजिमजित।

   जिवद्वान महान्यायवादी शर्ी ी.           रामास्वामी ने तक जिदया जिक सजिमजित अध्यक्ष के अधीनस्% पर्ाजिधकरण की

 पर्कृजित में है,            ो बाद वाला एक वैधाजिनक पर्ाजिधकरण है। यह जिरपोर्ट दंड पर्जिक्रया संजिहता, 1973 की
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 धारा 197                  के तहत एक लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के जिलए मंरूी देने सी है। ब तक मंरूी की

वैधता पर ल्द से ल्द सवाल नहीं उ:ाया ाता है, तब तक आरोपी को बाद में उस पर हमला करने से

               रोक जिदया ाता है। उसी सादृश्य पर न्यायाधीशः संसद द्वारा दरजिकनार जिकए ाने से पहले ही पर्जितकूल

जिनष्कषो ,ं      संसद में संबोधन के जिलए आधार,         को ल्द से ल्द चुनौती देने का हकदार है। एस. सी. . ए.

                 के मामले में इस अदालत ने पाया जिक सजिमजित की पर्जितकूल जिरपोर्ट के जिखलाफ न्याजियक समीक्षा उपलब्ध है।

हर्टाने की समान दाजियत्व पर्जिक्रया न्याजियक समीक्षा के जिलए उत्तरदायी नहीं है। वहाँ

             संसद के पर्त्येक सदन के पर्टल पर कोई भी पर्स्ताव रखे ाने से पहले, एस. एम. र्टी.

एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [के. रामास्वामी, .]
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                 जिवद्वान न्यायाधीश को जिरपोर्ट की एक पर्जित और उसकी न्याजियक समीक्षा की आपजूित करने का अजिधकार है।

 इसके बाद,                 इस अदालत के पास संसद के दोनों सदनों द्वारा चचा के जिलए पर्स्ताव लेने से पहले कायवाही

                में हस्तके्षप करने का कोई अजिधकार के्षतर् नहीं है। बाद में हस्तके्षप करना संसदीय पर्जिक्रया में हस्तके्षप

                   करने के समान होगा। केवल संसद को ही यह तय करना है जिक पर्स्ताव से कैसे जिनपर्टा ाए। न तो इस

                  अदालत के पास और न ही इस काउंर्टी के जिकसी अन्य अदालत के पास मामले से जिनपर्टने या उसके फैसलों

                में हस्तके्षप करने का कोई अजिधकार के्षतर् है। इन पजिरजिस्%जितयों में जिवद्वान न्यायाधीश को जिरपोर्ट की एक

                पर्जित और इस न्यायालय द्वारा उसी की न्याजियक समीक्षा का अजिधकार है। अन्य%ा कोई भी जिनमाण जिवद्वान

                न्यायाधीश को ऊँचा और सखूा छोड़ देगा। ऐसी जिस्%जित काननू के शासन और न्याय के जिलए अजिभशाप है।

              न्याजियक समीक्षा की शजिक्त का पर्योग एससीए के मामले में इस न्यायालय द्वारा जिनधाजिरत संजिवधान,

              अजिधजिनयम और जिनयमों के पर्ावधानों की र्व्ययाख्या के अनुरूप होगा। कोई भी अन्य दृजिष्र्टकोण एस. सी. .

ए.                  के मामले में जिनष्कष के जिवपरीत होगा। उन्होंने यह भी तक जिदया जिक यह पर्ाकृजितक न्याय का एक

           बुजिनयादी जिसद्धांत है जिक जिस र्व्ययजिक्त के जिखलाफ जिनष्कष जिदए ाते हैं ,       वह सुनवाई का हकदार है और

                 पर्जितकूल जिनष्कषो ं की न्याजियक समीक्षा की मांग करता है। एक पजिरणाम के रूप में वह जिरपोर्ट की पर्जित

                  पर्दान करने का हकदार है और बाद में सजिमजित के सदस्य जिरर्ट अजिधकार के्षतर् के जिलए उत्तरदायी नहीं हैं ।

                सजिमजित के जिवद्वान वजिरष्: वकील शर्ी नरीमन ने कहा जिक सजिमजित द्वारा पर्स्तुत जिरपोर्ट न्यायाधीश को हर्टाने

            की रानीजितक पर्जिक्रया से सीधे संबंजिधत कुछ वैधाजिनक पजिरणामों को अंकुजिरत करती है,   चाहे वह अपराध

                या दोषमुजिक्त का जिनष्कष हो। जिरपोर्ट अपने जिवचार के जिलए एक संसदीय दस्तावे बनाती है और लंजिबत

                पर्स्ताव की भजिवष्य की जिदशा जिनधाजिरत करती है। यजिद जिनष्कष दोषपणू है तो पर्स्ताव को जिवचार और

         मतदान के चरण में आगे बढ़ना होगा। यजिद जिनष्कष "  दोषी नही"ं         का है तो संसद द्वारा आगे जिवचार या चचा

                जिकए जिबना काननू के बल से पर्स्ताव को समाप्त कर जिदया ाता है। अजिधजिनयम की धारा 4 (2)  और 4 (3)

                  के संचालन द्वारा सजिमजित को अध्यक्ष को अपनी जिरपोर्ट पर्स्तुत करने का आदेश जिदया ाता है ो इसे धारा

4 (3)                    के तहत संसद के दोनों सदनों में रखने के जिलए बाध्य हैं । यजिद यह तक जिक जिरपोर्ट के जिनष्कष न्याजियक
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   समीक्षा के अधीन हैं ,       तो पजिरणाम यह होगा जिक "  दोषी नही"ं         के जिनष्कष पर भी पर्स्ताव पेश करने वाले

संसद के जिकसी भी सदस्य द्वारा सवाल उ:ाया ा सकता है। ब तक जिरपोर्ट को बरकरार नहीं रखा ाता या

                जिनरस्त अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों में आगे कोई कदम नहीं उ:ाएगा। आवश्यक जिनजिहता% से यह पार

         लाइमें र्ट द्वारा जिवचार को बाहर करता है। दसूरे शब्दों में ,      न्याजियक समीक्षा का अ% होगा -

     मैं अदालत की जिरपोर्ट [1992]     का सम%न करता हूँ। 1   एस सी आर।
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               संजिवधान के तहत सवो च्च मंच पर रानीजितक पर्जिक्रया। जिरपोर्ट को संसद के पर्त्येक सदन के पर्टल पर

               रखने पर पर्स्ताव चचा और अनुच्छेद के संदभ में बहुमत द्वारा संकल्प के अधीन होगा। 124 ( 4 ) ो

              आवश्यक जिनजिहता% से संसद में उक्त जिनष्कष और रानीजितक पर्जिक्रया की न्याजियक समीक्षा को बाहर

              करता है। जिवद्वान न्यायाधीश जिबना उपचार के नहीं है। न्याजियक समीक्षा आवश्यक रूप से न्यायालय द्वारा

     नहीं की ानी चाजिहए। अनुच्छेद 124 (4)           संसद को अनुच्छेद के तहत बनाए गए काननू के संदभ में

           सजिमजित द्वारा पर्स्तुत जिरपोर्ट की समीक्षा करने का अजिधकार देता है। 124 ( 5 ) .    ब जिरपोर्ट पर जिवचार

                 जिकया ाता है तो जिवद्वान न्यायाधीश को संसद में सुनवाई का अजिधकार होता है। इसके सम%न में उन्होंने

            ऑस्र््टरेजिलया के सवो च्च न्यायालय के न्यायमजूित एंलो वास्ता के उदाहरण पर भरोसा जिकया,  जिसमें

                न्यायमजूित वास्ता को एक नोजिर्टस जिदया गया %ा और संसद द्वारा उनके आचरण पर चचा करने और

              राज्यपाल को उन्हें हर्टाने की जिसफाजिरश करने से पहले सदन में उनकी सुनवाई की गई %ी।

       इसके बाद यह तक जिदया ाता है जिक एस. सी. . ए.         के मामले में अनुपात केवल सजिमजित की कायवाही की

"   पर्जिक्रया और पर्गजित"      की देखरेख करने के जिलए है,       इससे पहले जिक वह अपनी जिरपोर्ट भे।

                 जिरपोर्ट करें । सजिमजित का काय अध्यक्ष को जिरपोर्ट पर्स्तुत करने के सा% समाप्त होता है जिसमें उसके जिसद्ध

  अपराध या गैर-               अपराध के जिनष्कष होते हैं । इसके बाद जिनजिहता% से जिरपोर्ट न्याजियक समीक्षा के अधीन नहीं

  है। अनुच्छेद 124 (4)              के संदभ में राष्र््टरपजित द्वारा हर्टाए ाने के आदेश के बाद न्याजियक समीक्षा

       न्याजियक समीक्षा से मुक्त पर्तीत नहीं होती है,    चाहे वह धारा 124 (4)      के तहत दीवानी मुकदमे द्वारा हो।

9   जिसजिवल पर्जिक्रया संजिहता, 1908   ो नहीं %ी

                  स्पष्र्ट रूप से या आवश्यक जिनजिहता% द्वारा इसे या कला के तहत जिकसी कायवाही में वजित करता है। 32

  या कला। 226               संजिवधान से। इस न्यायालय द्वारा यह तय जिकया गया काननू है जिक यह जिवशेषाजिधकार जिरर्ट

        की तकनीकीताओं से बाध्य नहीं है। शजिक्त का पर्योग

   कला के तहत। 226    या कला। 32           न्याय सुजिनजिश्चत करने के जिलए संजिवधान लचीला है। उपचार की

   पर्कृजित अलग हो सकती है,              बहाली नहीं हो सकती है लेजिकन नुकसान हो सकता है। यह उनका आगे का

            तक है जिक अध्यक्ष द्वारा स्वीकार जिकए गए पर्स्ताव के जिनपर्टारे का अजिभयान,     अध्यक्ष को जिरपोर्ट भेने के
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 जिलए 3                महीने का समय जिनधाजिरत करने वाले पर्ासंजिगक पर्ावधानों को पढ़ने से परे्जिरत है। हस्तके्षप यह है

जिक न्याजियक समीक्षा की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी तक जिदया जिक संसद का एक दस्तावे होने के

नाते,                ताजिक क जिनष्कष यह होगा जिक संसद को जिवद्वान न्यायाधीश के जिसद्ध दुर्व्ययवहार पर चचा करने की

         अनुमजित दी ाए और संसद को संजिवधान के अनुच्छेद 124 (4)       के संदभ में बहुमत के अनुसार अपना

            जिनणय लेने की अनुमजित दी ाए। आवश्यक जिनजिहता% द्वारा न्याजियक समीक्षा होनी चाजिहए

इस स्तर पर अनुच्छेद 124 (4) की उजिचत और सही र्व्ययाख्याओं से बचना चाजिहए।

 एसएमर्टी। एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [के. रामास्वामी, .]
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  और अनुच्छेद 124 (5),            अजिधजिनयम और जिनयम। जिवद्वान वकील के अनुसार यह जिवद्वान न्यायाधीश की

  संवेदनशीलता नहीं है,            बजिल्क न्यायपाजिलका की स्वतंतर्ता में जिवश्वास का र्व्ययापक सावजिनक जिहत है ो

 सवोपजिर है।

                   राष्र््टरपजित द्वारा हर्टाए ाने का आदेश पाजिरत होने तक जिरपोर्ट की समीक्षा न करने से नजिहत की रक्षा और

               संरक्षण होगा। यह न्याजियक समीक्षा की पर्भावकाजिरता पर कपर्टी पर्भावों के पर्सार और पर्सार से भी

बचाता है।

           उनके इस तक के सम%न में जिक न्याजियक समीक्षा हर्टाने के तहत

 कला. 124 ( 4 )   यह अस्वीकाय है,          उन्होंने तुन दातो हाी मोहनद सल्लाह जिबन अबुस बनाम में जिनणय

     पर भरोसा रखा। ताम शर्ी दातो,      मालजिसया के उच्चतम न्यायालय का 1983 एल. आर. सी. 25, जिसमें

              न्यायालय ने अजिभजिनधाजिरत जिकया जिक न्यायाजिधकरण को न्यायाधीश के दुर्व्ययवहार की ांच करने और उस

                  पर जिरपोर्ट पर्स्तुत करने के जिलए एक आदेश ारी नहीं जिकया ा सकता है क्योंजिक यह एक संवैधाजिनक काय

              है ो पर्भावी रूप से महामजिहम को जिरपोर्ट पर्ाप्त करने से रोकने के बराबर है।

                अंजितम चरण में हर्टाने के आदेश की न्यायसंगतता के बारे में उन्होंने पॉवेल बनाम पर भरोसा रखा।

मैककॉमैक, [1937] 395 य.ू एस. 486  जिसके तहत

                    सीनेर्ट द्वारा पॉवेल को सदन से हर्टाने की समीक्षा सुपर्ीम कोर्ट द्वारा की गई %ी और यह माना गया %ा जिक

              महाजिभयोग की शजिक्त न्याजियक समीक्षा के अधीन %ी। उन्होंने महाजिभयोग पर राउल ब की जिर्टप्पणी,

    महाजिभयोग पर ब्लैक और पर्ो. एस. ए.

16    मॉडन लॉ जिरर्व्ययू 502    में डीजिस्म% का लेख; 1974     अमेजिरकन बार एसोजिसएशन नल 681;  और पर्ो.

   हावड जिवश्वजिवद्यालय के लॉरें स नाजित,
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   अमेजिरकी संवैधाजिनक काननू 1988,     दसूरा संस्करण। कर काननू समीक्षा,  खंड। 68 ( 1989 ) पी। 97

माइकल गेरहैड्र्ट और इमानुक्र््टस संवैधाजिनक काननू 1991-92 द्वारा महाजिभयोग की न्याजियक समीक्षा।

    उन्होंने तुलनाओं को आकजिषत जिकया

      अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के सभापजित। 70 ( ग)        अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हर्टाना। अनुच्छेद के तहत

  लोकसभा अध्यक्ष। 94 (  ग)      न्याजियक समीक्षा के अधीन नहीं हैं ,       क्योंजिक वे अनुच्छेद के तहत एक

न्यायाधीश को हर्टाने के जिलए जिवशुद्ध रूप से रानीजितक पर्जिक्रयाकारी हैं । 124 ( 4 ) और 124 (5)

               रानीजितक और न्याजियक पर्जिक्रया का एक समामेलन है। लोक सेवा के अध्यक्ष या सदस्य को हर्टाना

          अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा एक जिरपोर्ट पर आयोग। 317     कला के तहत न्याजियक समीक्षा

    के अधीन नहीं है। 32 ,            क्योंजिक जिरपोर्ट उच्चतम न्यायालय की है न जिक न्यायाधीशों की सजिमजित की।
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     सवोच्च न्यायालय की जिरपोर्ट [1992] एस. य.ू पी. 1   एस सी आर।

        जिवद्वान महान्यायवादी और शर्ी जिसब्बल अपने जिनणय में एकमत हैं

           वाब दें जिक पर्स्ताव के बाद न्यायाधीश को हर्टाने की रानीजितक पर्जिक्रया

  पर्जित बहुमत,     कला के अनुरूप। 124 ( 4 )  संजिवधान की,        न्याजियक समीक्षा के अधीन नहीं है क्योंजिक

              संसद न्याजियक शजिक्त का पर्योग करती है लेजिकन जिवधायी शजिक्त का पर्योग नहीं करती है। न्याजियक

             जिनष्कष को द करने की इसकी शजिक्त जिक क्या वह दोषी है या नही,ं       सजिमजित को सौंपी गई %ी और यह

        उसका जिनणय है। यह पवूानुमान नहीं हो सकता है

                 यह बताया गया जिक जिवद्वान न्यायाधीश के दुर्व्ययवहार पर चचा करने के जिलए संसद जिकस पर्जिक्रया का

  पालन करेगी। इसजिलए,            न्याजियक समीक्षा राज्य की दो संवैधाजिनक शाखाओं के अजिधकार के्षतर् के र्टकराव

               में बदल ाएगी और न्यायालय काननू की अंजितमता को बाजिधत करने के जिलए आत्मसंयम का पर्योग

करेगा।

      न्यायाधीश को हर्टाने की संवैधाजिनक पर्जिक्रया। एस.  सी.  .  ए.       के मामले में इस न्यायालय ने

               अजिभजिनधाजिरत जिकया जिक न्याजियक समीक्षा न्यायाधीश के जिलए केवल एक सहयोगी के रूप में सदन के पर्टल

                  पर रखे ाने से पहले ही उपलब्ध होगी। लेजिकन वे इस जिस्%जित पर सहमत हुए जिक न्याजियक समीक्षा उपलब्ध

होगी,        यजिद हर्टाने को पाजिरत नहीं जिकया ाता है,          से जिक संसद के उपजिस्%त दो जितहाई सदस्यों के बहुमत

                    द्वारा और मतदान या चचा और मतदान एक ही सतर् में नहीं %ा या यहां तक जिक साजिबत तथ्य और उसके

                आधार पर संसद द्वारा स्वीकार जिकए गए अपराध का जिनष्कष काननू की नर में कदाचार नहीं है,  आजिद।

                     शर्ी जिसब्बल ने पॉवेल के मामले को इस आधार पर अलग जिकया जिक यह सदन के सदस्य के रूप में बै:ने के

              जिलए अयोग्यता %ी न जिक कदाचार और जिवशुद्ध रूप से रानीजितक पर्जिक्रया के जिलए महाजिभयोग। उन्होंने

हालस्रे्टड एल.      जिरर्टर बनाम पर भरोसा जिकया। य.ू एस., 84  का न्यायालय
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    शर्ी नरीमन द्वारा संदजिभत 293           दावों और पर्माणपतर् को जिरर्टर में अस्वीकार कर जिदया गया %ा।

वी. अमेजिरका, 300 य.ू एस. 663। एस. सी. . ए. के मामले में इस न्यायालय ने स्पष्र्ट रूप से

              अजिभजिनधाजिरत जिकया जिक पर्स्ताव को स्वीकार करने के चरण से लेकर जिरपोर्ट को वैधाजिनक होने तक

            न्यायाजिधकरण के जिनष्कष इस अदालत द्वारा कला के तहत समीक्षा योग्य हैं । 32

     या संजिवधान या अनुच्छेद का 136  । 226    उच्च न्यायालय में । पर्जितकूल

जिरपोर्ट, यजिद पाई ाती है, तो जिरर्ट याजिचका दायर करने के जिलए कारवाई का कारण बताएगी। यह जिवद्वान

                 न्यायाधीश के जिलए खुला है जिक वह अदालत को सजिमजित द्वारा की गई अवैधताओं को बताए और उन्हें

                  सीमा पर :ीक जिकया ाए और हर्टाने के बाद न्याजियक समीक्षा पर्भावी नहीं है। हर्टाने के बाद उपचार की

उपलब्धता

न्यायालय को ल्द से ल्द अवैधताओं या तर्ुजिर्टयों को सुधारने से नहीं रोकता है।

       हालाँजिक जिववाद चौडे़ कैनवास पर उकेरे गए हैं ,          मैं ध्यान कें जिदर्त करना पसंद करता हूँ। संकीण सीमाओं के

  भीतर समस्या। क्या,            जिकसी जिनष्कष की न्याजियक समीक्षासजिमजित द्वारा अजिभजिलजिखत अपराध का या संसद के

             दोनों सदनों द्वारा अपेजिक्षत बहुमत के सा% पाजिरत पर्स्ताव के बाद न्यायाधीश को हर्टाने का, ो न्याजियक

समीक्षा के जिलए उत्तरदायी है और यजिद ऐसा है तो जिकन आधारों परः

 

 एसएम। र्टी. एस.  रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [के. रामास्वामी, .]
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                    कारण यह है जिक इस स्तर पर पर्श्न में ाना ल्दबाी होगी और दसूरी बात यह है जिक ब यह इस

          न्यायालय और न्यायालय की अजिधकाजिरता के र्टकराव में चला ाता है।संसद,     एक अनुजिचत स्तर पर एक

              राय से बचना बेहतर होगा। संसद ने इस न्यायालय की भाषा में अजिधजिनयम बनाते समय

एस. सी. . ए.               के मामले ने संवैधाजिनक न्यायालय के एक न्यायाधीश को हर्टाने के जिलए कृष्ण स्वामी के

       मामले में रानीजितक और न्याजियक पर्जिक्रया के "  जिववेकपणू जिमशर्ण"   या "   जिमशर्ण और एकीकरण"  को

     अपनाया। हर्टाने की पर्जिक्रया की शुरुआत

              एक न्यायाधीश को पर्स्ताव में बताए गए आधारों के सा% राज्यसभा या लोकसभा के आवश्यक सदस्यों

                  को सौंपा गया %ा। अध्यक्ष को इसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने की शजिक्त सौंपी गई %ी और इसे

        स्वीकार करने पर सवो च्च न्यायालय के एक वतमान न्यायाधीश,      उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों में

                 से एक और एक पर्जितजिष्:त न्यायजिवद से बनी एक उच्च न्याजियक सजिमजित का ग:न करने का कतर्व्यय सौंपा

  गया %ा। एस. सी. . ए.            के मामले में इस न्यायालय ने अजिभजिनधाजिरत जिकया जिक सभी कारवाई अजिधजिनयम

              के तहत अध्यक्ष संसदीय कायवाही के बाहर वैधाजिनक हैं और न्याजियक समीक्षा के अधीन हैं ।
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   मेरे सम्मानपणू दृजिष्र्टकोण में ,  एकमातर् पर्श्न,   पर्ासंजिगक तथ्यों पर

इस मामले में जिनणय यह है जिक क्या जिवद्वान न्यायाधीश माननीय को पर्स्तुत की ाने वाली सजिमजित की

        जिरपोर्ट की एक पर्जित पर्दान करने का हकदार है।

                 लोकसभा अध्यक्ष। यजिद शर्ी नरीमन के इस तक को स्वीकार जिकया ाता है जिक जिस क्षण सजिमजित द्वारा

     जिरपोर्ट पर हस्ताक्षर जिकए गए %े,      वह एक संसदीय दस्तावे बनाता है,      तो ताजिक क पजिरणाम संसद के दोनों

सदनों द्वारा एक संबोधन में समाप्त होना चाजिहए; कला के संदभ में पाजिरत उस संबंध में एक पर्स्ताव।

124 ( 4 )            और हर्टाने का आदेश राष्र््टरपजित द्वारा पाजिरत जिकया ाएगा। जिनजिश्चत रूप से,  पजिरणाम यह

                होगा जिक रानीजितक पर्जिक्रया समाप्त हो ाती है और न्यायाधीश को हर्टाने का आदेश अंजितम हो ाता

           है। न्याजियक पर्जिक्रया द्वारा इसकी समीक्षा की ा सकती है या नहीं,        यह एक और सवाल है। से ही

सजिमजित द्वारा जिरपोर्ट पर हस्ताक्षर जिकए ाते हैं , सा जिक बताया गया है जिक सजिमजित द्वारा पहले ही हस्ताक्षर

   जिकए ा चुके हैं ,                सवाल यह है जिक क्या यह स्वचाजिलत रूप से पार लाइमें र्टरी दस्तावेज़ का जिहस्सा बन

                ाएगा। क्या सजिमजित द्वारा जिवद्वान न्यायाधीश को दोषमुक्त जिकए ाने के जिनष्कष पर भी सवाल उ:ाया ा

         सकता है सा जिक शर्ी नरीमन ने तक जिदया है?            आइए पहले हम बाद के पर्श्न को लेते हैं । उस जिववाद को

स्पष्र्ट रूप से ध्यान कें जिदर्त करने के जिलए, अजिधजिनयम के Sec.6 के दायरे पर जिवचार करना आवश्यक है ो

  इस पर्कार हैः
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 6. ( 1 ) "        यजिद सजिमजित की जिरपोर्ट में कोई जिनष्कष है

          जिक न्यायाधीश जिकसी दुर्व्ययवहार का दोषी नहीं है या करता है

      जिकसी भी असम%ता से पीजिड़त नही,ं जिफर,    कोई आगे कदम नहीं

                    इस संबंध में संसद के जिकसी भी सदन में जिलया ाएगा सदन में लंजिबत जिरपोर्ट और पर्स्ताव के जिलए या

       संसद के सदनों को आगे नहीं बढ़ाया ाएगा।

 ( 2 )         यजिद सजिमजित की जिरपोर्ट में कोई जिनष्कष है जिक

         न्यायाधीश जिकसी भी दुर्व्ययवहार का दोषी है या पीजिड़त है

  कोई असम%ता,  तो,   धारा 3  की उप-धारा (1)   में जिनजिदष्र्ट पर्स्ताव,      सजिमजित की जिरपोर्ट के सा%,  द्वारा

    जिवचार के जिलए जिलया ाएगा

         संसद का वह सदन या सदन जिसमें वह है
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 लंजिबत है।

 ( 3 ) यजिद पर्स्ताव संसद के पर्त्येक सदन द्वारा स्वीकार जिकया ाता है

  अनुच्छेद 124 या,    सा भी मामला हो,    संजिवधान के अनुच्छेद 218       के सा% पजि:त उस खंड के अनुसार,

तब,     न्यायाधीश का दुर्व्ययवहार या अक्षमता

                  माना ाता है जिक साजिबत जिकया गया है और एक पता पर्ा%नान्यायाधीश को हर्टाने के जिलए पर्स्तुत जिकया

ाएगा

      पर्त्येक सदन द्वारा राष्र््टरपजित को जिनधाजिरत जिवजिध

       संसद के उसी सतर् में जिसमें पर्स्ताव

    अपनाया गया है "।

अजिधजिनयम ने इस बात पर ोर जिदया जिक न्यायाधीश को हर्टाने की रानीजितक पर्जिक्रया को साजिबत

           दुर्व्ययवहार या अक्षमता के अपराध के जिनष्कष से सुगंजिधत जिकया ाना चाजिहए,      ो कला के तहत हर्टाने के

    जिलए एक आधार है। 124 ( 4 )            एक उच्च न्याजियक पर्ाजिधकारी द्वारा क्योंजिक यह समान रूप से उच्च

          अजिधकारी द्वारा पद की पर्जितष्:ा और अजिभगर्हण को बाजिधत करता है।

संवैधाजिनक कायकता। अनुच्छेद 124 (5) पर्जिक्रया का काननू बनाने का अजिधकार देता है। न्यायाधीश के

         दुर्व्ययवहार या अक्षमता की ाँच के जिलए अजिधकार। धारा 3 (2)      अध्यक्ष को उसके संदभ में सजिमजित का

        ग:न करने के जिलए अजिधकृत करती है और इसजिलए,          वह सजिमजित पर कोई अजिधकार नहीं रखता है। इस

               पर्कार सजिमजित न्यायाधीश की जिस्%जित के अनुरूप एक उच्च न्याजियक जिनकाय है। महान्यायवादी का यह तक

जिक सजिमजित अध्यक्ष की पर्जितजिनजिध है, गलत धारणा है। सेक के संचालन द्वारा। 6 ( 1 ) , यजिद सजिमजित की

         जिरपोर्ट में यह जिनष्कष है जिक न्यायाधीश दोषी नहीं है

       दुर्व्ययवहार या जिकसी असम%ता से पीजिड़त नहीं है,      तो आगे कोई कदम नहीं 215

  एसएमर्टी। एस.  रामास्वामी बनाम य.ू ओ. 1. [ के. रामास्वामी, .]

                   जिरपोर्ट के संबंध में संसद के जिकसी भी सदन में जिलया ाना चाजिहए और जिवधायी अजिनवायता है जिक संसद के

              जिकसी भी सदन में लंजिबत पर्स्ताव को आगे नहीं बढ़ाया ाएगा। दसूरे शब्दों में कहें तो

        गजित रुक ाती है। पजिरणाम की पजिरकल्पना जिनयम 9 (4)      में भी की गई है। जिनयम 9   जिरपोर्ट पर्स्तुत करने

      की पर्जिक्रया पर्दान करता है। जिनयम 9  का उप-  जिनयम 4    इस पर्कार पर्दान करता हैः

 " ( 4 )              हाँ ाँच के अजिधकांश सदस्य सजिमजित इस आशय का जिनष्कष जिनकालती है जिक न्यायाधीश
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           जिकसी दुर्व्ययवहार का दोषी या जिक वह दुर्व्ययवहार से पीजिड़त है।

क्षमता, लेजिकन इसका तीसरा सदस्य एक खो करता है

  इसके जिवपरीत,     ांच सजिमजित के पी:ासीन अजिधकारी

  र्टीई उप-       जिनयम में जिनजिदष्र्ट तरीके से पर्माजिणत करेगा।

 ( 2 ) ,       ऐसे तीसरे सदस्य द्वारा जिकए गए जिनष्कष,  डुजिप्लकेर्ट में

और उसे जिरपोर्ट के सा% आगे बढ़ाएंगे। सेक के तहत उसके द्वारा जिमर््टर्ट जिकया गया। 4 .

 जिनयम 9  का उप-  जिनयम (6)   इस पर्कार हैः

 " ( 6 )              हां ांच सजिमजित के अजिधकांश सदस्य इस आशय का जिनष्कष जिनकालते हैं जिक न्यायाधीश जिकसी

            दुर्व्ययवहार का दोषी नहीं है या वह जिकसी असम%ता से पीजिड़त नहीं है,      और उसका तीसरा सदस्य इसके

जिवपरीत जिनष्कष जिनकालता है, तो ांच सजिमजित ऐसे तीसरे सदस्य द्वारा जिकए गए जिनष्कष को संसद या जिकसी

 अन्य पर्ाजिधकरण,       जिनकाय या र्व्ययजिक्त को पर्कर्ट नहीं करेगी।

     सेक का एक संयुक्त प:न। 6 ( 1 ) ,  जिनयम 9 (6)     के सा% पजि:त जिनयम 9 (4)   जिवधायी एनीमेशन को

                 स्%ाजिपत करेगा जिक हां जिरपोर्ट में अपराध का जिनष्कष है दुर्व्ययवहार या यह जिक न्यायाधीश सवसम्मजित से या

बहुमत के दृजिष्र्टकोण से असम%ता से पीजिड़त है, तो ांच सजिमजित का पी:ासीन अजिधकारी (इस न्यायालय

  का वतमान न्यायाधीश),  उप-  जिनयम (2)           में जिनधाजिरत तरीके से पर्माजिणत करेगा जिक तीसरे सदस्य द्वारा

     दोषी नहीं होने के जिनष्कष को,  डुजिप्लकेर्ट में , अध्यक्ष/      अध्यक्ष को उनके द्वारा धारा 2    के तहत पर्स्तुत जिरपोर्ट

     के सा% भेा ाना चाजिहए। 4 .    संसद द्वारा चचा में , '  दोषी नही'ं       के अनुकूल जिनष्कष को संसद द्वारा ध्यान

में रखा ा सकता है या यहां तक जिक अपराध का जिनष्कष भी अपने पर्टल पर रखे गए साक्षय की सहायता

                    से चचा के जिलए खुला हो सकता है और संसद बहुमत के दृजिष्र्टकोण से सहमत हो या नहीं हो सकती है

     जिसमें सबतू माना ाएगा या 216
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         बहुमत के पर्स्ताव के आलोक में दुर्व्ययवहार या अक्षमता का खंडन,

             हालाँजिक उस ओर से कोई स्पष्र्ट जिनष्कष द नहीं जिकया गया %ा। दसूरी ओर,     यजिद बहुमत सदस्य यह

                जिनष्कष जिनकालते हैं जिक न्यायाधीश जिकसी दुर्व्ययवहार का दोषी नहीं है या वह जिकसी असम%ता से पीजिड़त

 नहीं है,         तो तीसरासदस्य इसके जिवपरीत एक जिनष्कष द करता है,       सजिमजित संसद या जिकसी अन्य सदस्य को

       तीसरे सदस्य के जिनष्कष का खुलासा नहीं करेगी।
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अजिधकार,      शरीर या र्व्ययजिक्त। दसूरे शब्दों में ,           अल्पमत के दृजिष्र्टकोण को नता के सामने पर्कर्ट करने के

जिलए सजिमजित के जिलए एक वैधाजिनक जिनषेध या अजिनवाय जिनषेधाज्ञा है। इस पर्कार यह स्पष्र्ट है जिक "दोषी

नही"ं  का जिनष्कष,   दसूरे शब्दों में ,         अजिधकांश लोगों द्वारा कजि%त दुर्व्ययवहार या अक्षमता से "दोषमुजिक्त"।

                सदस्यों को जिनणायक माना ाता %ा और उन्हें गुप्त रखा ाना चाजिहए और आवश्यक जिनजिहता% से यह

             न्याजियक समीक्षा को बाहर करता है। इसका कारण स्पष्र्ट है।जिक एक उच्च न्याजियक जिनकाय,   एक अंजितम

मध्यस्% के जिनष्कष का सम्मान जिकया ाना चाजिहए; इसे अंजितम रूप जिदया ाना चाजिहए और इसके सा%

               छेड़छाड़ नहीं की ानी चाजिहए। समान रूप से अल्पमत के दृजिष्र्टकोण का भी पर्कर्टीकरण न केवल

     न्यायाधीश की पर्जितष्:ा को पर्भाजिवत करेगा,   बजिल्क गैर-      पर्कर्टीकरण जिकसी भी जिहस्से से संपाजिश्वक

                  हमले या जिकसी तीसरे पक्ष द्वारा सवाल जिकए ाने वाले दाजियत्व को भी रोक देगा। यह कृष्ण में आयोजित

जिकया ाता है।

                    स्वामी का मामला है जिक सजिमजित द्वारा की गई ांच में न तो संसद के सदस्यों और न ही जिकसी को

                 न्यायाधीश के जिखलाफ भाग लेने और साक्षय देने का अजिधकार है। एक आवश्यक पजिरणाम के रूप में र्व्ययजिक्त

    को द जिकए गए '  दोषी नही'ं          के जिनष्कषो ं की शुद्धता पर संदेह करने का अजिधकार है।

सजिमजित द्वारा, न्यायाधीश को आरोप से दोषमुक्त करना। इसजिलए, जिवधाजियका ने स्वयं उन पजिरणामों के बीच

                 अंतर जिकया ो दोषी या दोषमुजिक्त के जिनष्कष को द करने से उत्पन्न होंगे और पवू रानीजितक पर्जिक्रया

  के अधीन है,        सा% ही तीसरे के जिवपरीत जिनष्कष के सा%।

           सदस्य लेजिकन बाद के मामले में यह जिनणायक है। सा जिक एस.  सी.  .  ए.       के मामले में कहा गया है,

उसके आधार पर आगे कोई कदम जिवचार के जिलए नहीं उ:ाया ाना चाजिहए। दसूरे शब्दों में , यह जिकसी भी

     जिहस्से से हमले से मुक्त है,               ब संसद को भी उस पर्श्न में ाने के जिलए पर्जितबंजिधत जिकया गया %ा। इस

                 पर्कार यह माना ाना चाजिहए जिक शर्ी नरीमन का पहला तक मान्य नहीं है और तदनुसार यह नकारात्मक

है।

अगला सवाल यह है जिक 'साजिबत दुर्व्ययवहार या अक्षमता' के सवसम्मत या बहुमत जिनष्कष की जिरपोर्ट

        संसदीय दस्तावेज़ का जिहस्सा कब बनेगी। सेक की उप-  धारा (2)    के तहत। 4 ,     अंत मेंाँच के जिलए,

  सजिमजित अध्यक्ष को,     या सा भी मामला हो,         अध्यक्ष को या हां सजिमजित को भेा गया है, जिरपोर्ट भेगी।

                 अध्यक्ष और सभापजित द्वारा दोनों के जिलए संयुक्त रूप से गजि:त पर्त्येक आरोप पर अपने जिनष्कषो ं को इस

तरह के कारणों के सा% बताते हुए 217

 

 एसएमर्टी। एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [के. रामास्वामी, .]

        परेू मामले में सा वह उजिचत समझता है '  । उप-   सेक के तहत। ( 3 )      अध्यक्ष या अध्यक्ष या दोनों ब

        सजिमजित का ग:न संयुक्त रूप से जिकया गया %ा
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उन्हें , '  जिरपोर्ट को,    जितनी ल्दी हो सके,         लोक सभा और राज्य पजिरषद के समक्ष रखा ाएगा'   । जिनयम 9

(3) के तहत, उप-जिनयम (2) में जिनजिदष्र्ट तरीके से पर्माजिणत ांच सजिमजित की जिरपोर्ट की एक पर्जित संसद के

       पर्त्येक सदन के समक्ष रखी ाएगी। जिनयम 9  के उप-  जिनयम (6)        के तहत ब एक सदस्य ने दुर्व्ययवहार का

             दोषी नहीं होने या जिकसी असम%ता से पीजिड़त नहीं होने का जिनष्कष द जिकया,  तो उक्त जिरपोर्ट

        पी:ासीन अजिधकारी द्वारा पर्माजिणत तीसरे सदस्य को भी जिनयम 9 (5)       के अनुसार साक्षय के सा% संसद के

पर्त्येक सदन के समक्ष रखा ाएगा।

   अजिधजिनयम की धारा 3,4  और 6        की र्व्ययाख्या करते हुए एससीए के मामले में ,

 अजिधकांश ने,       चकू के जिसद्धांत के संदभ में ,            यह माना जिक दुर्व्ययवहार या अक्षमता के पर्माण तक का परूा

      चरण की शुरुआत के सा% शुरू हुआ

लगाए ा रहे आरोप की ाँच कला के तहत अजिधजिनयजिमत काननू द्वारा जिनयंजितर्त होती है। 124 ( 5 ) .

                संसद के पर्त्येक सदन द्वारा एक संबोधन का चरण केवल तभी शुरू होता है ब कजि%त दुर्व्ययवहार या

अक्षमता

 खंड 5 (पैरा 78)              के तहत अजिधजिनयजिमत काननू के अनुसार साजिबत जिकया गया। पहला भाग परूी तरह से

वैधाजिनक है बजिक दसूरा भाग अकेले संसदीय पर्जिक्रया है। पहला भाग परूी तरह से अजिधजिनयजिमत काननू

    द्वारा कवर जिकया गया है,            जिसकी वैधता और उसके तहत पर्जिक्रया स्वतंतर् न्याजियक समीक्षा के अधीन है।

                जिकसी भी रानीजितक रंग का और सबतू के बाद इसका उदे्दश्य एक संसदीय पर्जिक्रया होना %ा (पैरा 82)।

   पर्स्ताव को स्वीकार करने,              सजिमजित का ग:न करने और कजि%त दुर्व्ययवहार या अक्षमता की ांच के चरण में

सदन तस्वीर में नहीं आता है।

       अतः अध्यक्ष द्वारा पर्स्तुत जिरपोर्ट की पर्ाजिप्त पर

 धारा 4 (2)    के तहत सजिमजित या,    सा भी मामला हो,     अध्यक्ष या उन दोनों को,  इसकी उप-  धारा (3) के

               संचालन द्वारा जिरपोर्ट को संसद के पर्त्येक सदन के समक्ष रखा ाना चाजिहए। तैयारी का तरीका

अजिभलेख जिनयम 16 द्वारा जिनयंजितर्त और जिवजिनयजिमत जिकया ाता है। यह अजिभजिनधाजिरत करता है जिक ब

       सजिमजित सवसम्मजित से या उसके बहुमत के अनुसार,          यह पाती है जिक न्यायाधीश जिकसी भी दुर्व्ययवहार का

      दोषी है या असम%ता से पीजिड़त है,       तो लोकसभा या राज्य सभा का सजिचव,    सा भी मामला हो, तैयार

करेगा

फॉम II में पता और पर्स्ताव की एक पर्जित पते के सा% संलग्न की ाएगी। वे पर्त्येक सदन द्वारा जिवचार

                के जिलए तारीख तय करें गे और अनुच्छेद के संदभ में बहुमत सदस्य द्वारा संबोधन का सम%न जिकया ा

  सकता है। 124 ( 4 ) .
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     सवोच्च न्यायालय की जिरपोर्ट [1992] एस. य.ू पी. 1   एस सी आर।

इस पर्कार यह स्पष्र्ट है जिक जिस क्षण सजिमजित द्वारा जिरपोर्ट पर हस्ताक्षर जिकए गए %े,

  वास्तव में ,     यह संसद का दस्तावे नहीं बना,   लेजिकन ब अध्यक्ष/    सभापजित या दोनों ने,   सा भी मामला

हो,             जिरपोर्ट को संसद के पर्त्येक सदन में साक्षय और पर्स्ताव के सा% जिनयम 16     में जिनधाजिरत तरीके से रखा

गया,          यह संसद का दस्तावे बन ाता है। तब तक अध्यक्ष/सभापजित

अजिधजिनयम के तहत अपनी वैधाजिनक क्षमता में दस्तावेज़। शर्ी का लंगर

    नरीमन ने अपना हुक खो जिदया।

         जिफर सवाल यह है जिक क्या सजिमजित एक न्यायाजिधकरण है?  जिहन्दो में

    चाइना स्र्टीम नेजिवगेशन कं.     जिलजिमरे्टड बनाम सीत जिसंह,      एजिडशनल। कस्र्टम और ओआरएस के

कलेक्र्टर। , [ 1964 ] 6 एस. सी. आर. 594 तथ्य यह %ा जिक सीमा शुल्क अजिधजिनयम के तहत

                  कायवाही जिकए ाने और माल ब्त जिकए ाने पर कें दर्ीय रास्व बोड के समक्ष एक अपील की गई %ी

                 जिसे खाजिर कर जिदया गया %ा। कें दर् सरकार के जिलए एक संशोधन। उसी भाग्य का सामना भी करना

               पड़ा। ब इस अदालत में अजिधजिनयम के तहत उनकी शुद्धता पर सवाल उ:ाया गया %ा। 136 ,  एक

पर्ारंजिभक आपजित्त उ:ाई गई %ी जिक बोड और सरकार कला के अ% के भीतर एक न्यायाजिधकरण नहीं हैं ।

136  और यह जिक,  इसजिलए,           अजिधजिनयम के तहत अजिधकाजिरयों द्वारा पाजिरत आदेश न्याजियक समीक्षा के

     अधीन नहीं %ा। जिनरस्त करते समय

    संजिवधान पी: ने पृष्: 603  और 604     पर इस पर्कार जिनणय जिदयाः

" जिकसी जिनकाय के चजिरतर् को जिनधाजिरत करने के जिलए कोई जिनजिश्चत या सर्टीक परीक्षण जिनधाजिरत करना

 मुजिश्कल है,               जिसे उसके समक्ष लाए गए मामलों पर जिनणय लेने के जिलए बुलाया ाता है। कभी-  कभी इस

     तरह के पर्श्न का जिनणय लेने में ,            अदालतें यह पछूती हैं जिक क्या वह जिनकाय या पर्ाजिधकरण जिसकी

      जिस्%जित या चजिरतर् ांच का जिवषय है,             अदालत के ाल से ढका हुआ है। क्या वह गवाहों को अपने समक्ष

उपजिस्%त होने और उन्हें शप% जिदलाने के जिलए मबरू कर सकता है, क्या उसे पर्जिक्रया के कुछ जिनयमों का

    पालन करने की आवश्यकता है,             क्या वह पर्ाकृजितक न्याय के जिनयमों का पालन करने के जिलए बाध्य है, क्या

           उससे अपेक्षा की ाती है जिक वह अपने समक्ष मामलों को जिनष्पक्ष,   न्यायपणू और गुण-   दोष के आधार पर

      देखेगा और र्व्ययजिक्तपरक जिवचारों द्वारा जिनदIजिशत नहीं होगा;   दसूरे शब्दों में ,    क्या यह अध-न्याजियक

दृजिष्र्टकोण है? यजिद उस ओर से सभी या कुछ महत्वपणू परीक्षण संतुष्र्ट हो ाते हैं , तो कायवाही को

                  न्याजियक कायवाही के रूप में वजिणत जिकया ा सकता है और र््टरैजिपंग के परीक्षण को संतुष्र्ट कहा ा सकता

      है। लेजिकन र््टरैजिपंग के परीक्षण के अलावा,  महत्वपणू 219    का एक और परीक्षण
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 एसएमर्टी। एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [के. रामास्वामी, .]

र्टांस यह है जिक क्या जिनकाय या पर्ाजिधकरण %ा

    राज्य और राज्य द्वारा पर्दत्त

  यह एक महत्वपणू,   यजिद जिनणायक नही,ं         संकेत होगा।जिक उक्त जिनकाय या पर्ाजिधकरण एक न्यायाजिधकरण है

"।

तदनुसार यह अजिभजिनधाजिरत जिकया गया जिक कें दर्ीय रास्व बोड और

          कें दर् सरकार। कला के उदे्दश्य के जिलए न्यायाजिधकरण हैं । 136.    भारत बैंक जिलजिमरे्टड में ,  जिदल्ली बनाम.

  भारत बैंक जिलजिमरे्टड, जिदल्ली, [1950] एस. सी. आर. 495     के कमचारी ब औद्योजिगक न्यायाजिधकरण

                की इसी तरह की आपजित्त ली गई %ी राष्र््टर पी: ने अजिभजिनधाजिरत जिकया जिक औद्योजिगक न्यायाजिधकरण का

मुख्य काय औद्योजिगक जिववादों पर जिनणय लेना है जिसका तात्पय है जिक परस्पर जिवरोधी मामलों के सा%

                    उसके समक्ष दो या दो से अजिधक पक्ष होने चाजिहए और उसे इस जिनष्कष पर भी पहंुचना होगा जिक जिववाद कैसे

   समाप्त होता है। इसजिलए,   पर्%म दृष्र्टया,            इस तरह के न्यायाजिधकरण को कला के दायरे से बाहर नहीं

   जिकया ा सकता है। 136.             यह भी माना गया जिक हालांजिक पर्ोजिपर्यो वीगर में पुरस्कार लागू करने योग्य

नहीं है, लेजिकन संबंजिधत सरकार द्वारा स्वीकार जिकए ाने पर यह अजिस्तत्व में आ ाता है और

वा

                 सरकार द्वारा काननू द्वारा जिनधाजिरत तरीके से एक अजिधसचूना ारी की गई %ी। पुरस्कार को कला के दायरे

           से बाहर रखना अपने आप में एक जिनधारक कारक नहीं है। 136     संजिवधान से। एसोजिसएरे्टड सीमें र्ट कंपनी

जिलजिमरे्टड बनाम पी. एन. शमा और अनर्. , [ 1965 ] 2 एस. सी. आर. 366 सवाल यह %ा जिक क्या

          सरकार ने शर्म आयोग की सहमजित से आदेश पाजिरत जिकया %ा।

        पंाब कल्याण अजिधकारी भती  और शतो ं के तहतसेवा जिनयम, 1952      कला के अ% में एक न्यायाजिधकरण

 है। 136.     इस न्यायालय ने पृष्: 386 और 387     पर इस पर्कार अजिभजिनधाजिरत जिकयाः

" अदालत के सभी या कुछ ालों की उपजिस्%जित वास्तव में जिनणायक नहीं है। कुछ ाल की उपजिस्%जित

                 इस पर्श्न के जिनधारण में सहायता कर सकती है जिक क्या पर्ाजिधकरण द्वारा पर्योग की ाने वाली शजिक्त

      ो उक्त ाल को लागू करती है,        राज्य की न्याजियक शजिक्त है या नही।ं हालांजिक,    मुख्य और बुजिनयादी

             परीक्षा यह है जिक क्या जिनणय लेने की शजिक्त ो एक जिवशेष पर्ाजिधकरण है

पर्योग करने के जिलए सशक्त, एक काननू द्वारा इसे पर्दान जिकया गया है और इसे अपने न्याजियक काय के

                   जिनवहन में पर्योग की गई राज्य की अंतजिनजिहत शजिक्त के एक जिहस्से के रूप में वजिणत जिकया ा सकता है
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यह। इस परीक्षा को लागू करने में कोई संदेह नहीं हो सकता है जिक

        शजिक्त ो राज्य सरकार द्वारा दी ाती है। आर. 6 (5)    के तहत अभ्यास और

आर. 6 (6)                राज्य की न्याजियक शजिक्त का एक जिहस्सा है। यह राज्य सरकार को एक वैधाजिनक जिनयम द्वारा

                 पर्दान जिकया गया है। और इसका पर्योग दोनों के बीच जिववादों के संबंध में जिकया ा सकता है

भावना, एक जिलस; एक पक्ष द्वारा पुजिष्र्ट और इनकार हैदसूरे द्वारा, और जिववाद में अजिनवाय रूप से अजिधकार

शाजिमल हैं

       और इसके जिलए पक्षों के दाजियत्व "।

           दुगा शंकर मेहता बनाम में भी यही अनुपात है। :ाकुर रघुरा जिसंह

और ओआरएस। , [ 1955 ] 1 एस. सी. आर. 267 और देव जिसंह और अन्य। वी. पंीयक, पंाब

      और हजिरयाणा उच्च न्यायालय और अन्य। , [ 1987 ] 2 एस. सी. आर. 1005     बाद वाले ने तथ्यों पर

  %ोड़ा ध्यान जिदया।

इसजिलए,                  यह तय जिकया गया काननू है जिक पर्ाजिधकरण को एक जिवशेष मामले में लाने के जिलए अदालत के

सभी पहलुओं को आवश्यक रूप से उपजिस्%त होने की आवश्यकता नहीं है।

               न्यायाजिधकरण लेजिकन आवश्यक अजिभधारणा यह होनी चाजिहए जिक यह क़ाननू का सृन होना चाजिहए और

           राज्य को न्यायाजिधकरण को न्याजियक समीक्षा की अपनी अंतजिनजिहत शजिक्त सौंपनी चाजिहए;   जिकसी जिदए गए

                  मामले में जिकसी न्यायालय के सभी या कुछ अंश उपजिस्%त हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं ।

न्यायाजिधकरण को जिनष्पक्षता और पर्ाकृजितक न्याय के जिसद्धांतों के अनुरूप पक्षों को उजिचत अवसर देने के

                बाद अपने समक्ष पक्षकारों के बीच जिववाद का जिनणय लेना चाजिहए। यह आवश्यक नहीं है जिक पर्ोजिपर्यो

          वीगर इसे लागू करने योग्य हो। केवल तथ्य यह है जिक

                   आगे के आदेशों के अधीन जिनणय या उसके तहत द जिकए गए जिनष्कषो ं के पर्भाव को दरू नहीं करता है।

सजिमजित कोई जिसफाजिरश करने वाला जिनकाय नहीं है। यह एक उच्च न्याजियक पर्ाजिधकरण है ो कला से

     अपनी शजिक्त पर्ाप्त करता है। 124 ( 5 )         संजिवधान के सा% पढ़ा गया अजिधजिनयम की धारा 3 (2)  । उस

       पर जिनजिश्चत आरोप और सेवा तैयार करने पर,          यह जिवद्वान न्यायाधीश को अपना बचाव दायर करने के जिलए

    उजिचत समय देता है। द.

जिनयम 8 के तहत सजिमजित को न्यायाधीश की अनुपजिस्%जित में एकतरफा ांच करने का अजिधकार है, ब वह

              उपजिस्%त नहीं हुआ %ा या अनुपजिस्%त रहने का जिवकल्प चुना %ा। न्यायाधीश को जिनयम 11   के तहत अपने

                 वकील से परामश करने और अपनी पसंद के काननूी र्व्ययवसायी द्वारा बचाव करने का अजिधकार भी जिदया गया

            है। ाँच के दौरान सजिमजित को सेक द्वारा अजिधकार जिदया गया %ा। 5      जिसजिवल संजिहता के तहत 'दीवानी

मुकदमे की सुनवाई करते समय दीवानी अदालत की शजिक्तयों' के सा% अजिधजिनयम
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पर्जिक्रया, 1908,       गणना जिकए गए मामलों के संबंध में , अ%ात,्    समन करने के जिलए, 221

 

 एसएमर्टी। एस.   रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [के. रामास्वामी, .]

      और गवाहों की उपजिस्%जित और उनकी परीक्षा,   शजिक्त को लागू करें

      खो और जिनरीक्षण या उन्हें जिनदIश देना,     दस्तावेों को पर्स्तुत करना,      शप% पर साक्षय पर्ाप्त करना,

               गवाहों या दस्तावेों और ऐसे अन्य जिनधाजिरत मामलों की ांच के जिलए आयोग ारी करना। सेक के

 तहत। 4 ( 1 )             सजिमजित अनुभाग के तहत जिनयुक्त न्यायाधीश और अजिधवक्ता को उजिचत अवसर देगी। 3

( 9 )    गवाहों की ाँच करना,    ाँच करने का अजिधकार,       सबतू में साक्षय का न्यायजिनणयन या आरोपों का

          खंडन करना और बचाव में सुने ाने का अजिधकार। जिनयम 10 (1)     के तहत साक्षय होना चाजिहए

             जिसजिवल पर्जिक्रया संजिहता के पर्ावधान के अनुसार अजिभजिलजिखत। का अजिधकार गवाहों की ाँच और

          पर्जितपरीक्षा एक महत्वपणू अजिधकार है ो जिकसी मुकदमे के समान है।

                न्यायाधीश और अजिधवक्ता को सुनने के बाद काननूी रूप से पर्स्तुत साक्षय के अनुसार। सजिमजित के पास

         जिनणय लेने के अलावा कोई अन्य काय नहीं है। "     जिसद्ध दोषी या दोषी नही"ं      के जिववाद पर। जिनयम 6 के

  संचालन द्वारा सजिमजित,      साक्षय पर जिवचार करने और '     उजिचत संदेह से परे पर्माण'     के मानक को लागू करने

पर,                 यह जिनष्कष जिनकाल सकती है जिक दुर्व्ययवहार या अक्षमता साजिबत या गलत साजिबत हुई है। अकेले

               अपराध का पता लगाना रानीजितक पर्जिक्रया के अधीन है। अतः ाँच सजिमजित एक उच्च न्याजियक जिनकाय

  या पर्ाजिधकरण है।

           इस समस्या को एक अलग दृजिष्र्टकोण से देखा ा सकता है। में ।

             अनुच्छेद के तहत जिकसी न्यायाधीश के दुर्व्ययवहार या अक्षमता की ांच और पर्माण। 124 ( 5 )

       अजिधजिनयम और जिनयमों के सा% पढ़ा ाता है;         संसद के पर्त्येक सदन द्वारा अपेजिक्षत बहुमत द्वारा समजि%त

             संबोधन और राष्र््टरपजित द्वारा एक न्यायाधीश को हर्टाना आवश्यक न्याजियक आचरण और उत्साह को

         पुनी जिवत करने के जिलए एक अनुशासनात्मक उपाय के समान है।

               काननू की सवो च्चता जिक न्यायाधीश भी काननू के अधीन होगा। न्यायाधीश ने एक संवैधाजिनक पद धारण

   करता है। अनुच्छेद 124 (5)            ने अक्षमता से पीजिड़त एक गलती करने वाले न्यायाधीश या न्यायाधीश को

              हर्टाने के जिलए न्याजियक और रानीजितक पर्जिक्रया का एक समामेलन तैयार जिकया। सजिमजित द्वारा अध्यक्ष

                  को इस जिनष्कष के सा% पर्स्तुत की गई जिरपोर्ट जिक कजि%त दुर्व्ययवहार साजिबत हो गया है और न्यायाधीश को

      साजिबत दुर्व्ययवहार का दोषी पाया गया है,       नई सामगर्ी का ग:न करती है। यह

     भारत संघ में न्यायालय बनाम। एच. सी. गोयल, [1964] 4 एस. सी. आर. 718  ने 728   में कहा जिकः

 "          साक्षय के सा% ांच जिरपोर्ट में सवो च्च न्यायालय जिरपोर्ट [1992] एस. य.ू पी.   द की गई।
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           उस सामगर्ी का ग:न करता है जिस पर सरकार का अजिधकार है

           करीब से काय करने के जिलए। यही ाँच का एकमातर् उदे्दश्य है।

        सक्षम अजिधकारी द्वारा आयोजित और वह जिरपोर्ट ो उसने

      उक्त ाँच के पजिरणामस्वरूप करता है "।

(   ोर जिदया गया)

       यह आगे पी में आयोजित जिकया गया %ा। 729 वहः

"                  यह सच है जिक बखास्तगी का आदेश ो पाजिरत जिकया ा सकता हैएक सरकारी कमचारी के जिखलाफ

    दुराचार का दोषी पाया गया,

           एक पर्शासजिनक आदेश के रूप में वजिणत जिकया ा सकता है;  जिफर भी,

                 ऐसे लोक सेवक के जिखलाफ की गई कायवाही वैधाजिनक जिनयम यह जिनधाजिरत करने के जिलए जिक क्या वह दोषी

है

      उसके जिखलाफ लगाए गए आरोप अध-   पर्कृजित के हैं ।

          न्याजियक कायवाही और इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है जिक

           कायवाही ो उसकी बखास्तगी का आधार है कोई सबतू नहीं "।

     भारत संघ और अन्य में । वी. मोहम्मद.  रमान खान, [1991] 1 एस. सी. सी. 588

        दंड की पर्कृजित से संबंजिधत जिसफाजिरशें लगाया गया। 42        वें संशोधन के सा% अपराधी अजिधकारी ड़ा हुआ

है।

            अनुशासनात्मक ांच के सा% ो साक्षय की जिरकॉजिडंग से परे नहीं है और

          ाँच अजिधकारी की सहायता के जिलए मामले के आधार पर पर्स्तुजितयाँ

              उसे अपने जिनष्कष पर पहंुचना है। यजिद उसके जिनष्कषो ं को इससे परे रखा ाता है

          सा के बारे में जिसफाजिरश के सा% या उसके जिबना ांच,
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          क्वेंर्ट को इसकी सामगर्ी को ानने से रोक जिदया गया है,    हालांजिक इस तरहअनुशासनात्मक पर्ाजिधकारी

द्वारा उसके जिखलाफ सामगर्ी का उपयोग जिकया ाता है। जिरपोर्ट यह है जिक

               पर्जितकूल सामगर्ी यजिद ांच अजिधकारी अपराध का जिनष्कष द करता है औरहाँ तक अपराधी को दोषी

  :हराया ाता है,          वहाँ तक सा का पर्स्ताव करता है। एक अधांश में

 न्याजियक मामला,          यजिद अपराधी को ज्ञान से वंजिचत जिकया ा रहा है

उसके जिखलाफ सामगर्ी, हालांजिक वही सा देने के जिलए उपलब्ध कराई गई %ी

       अपने जिनष्कष पर पहँुचने के मामले में पर्ाजिधकरण,   यह जिनयमों 223   का उल्लंघन है।

 

  एसएमर्टी। एस.  रामास्वामी बनाम य.ू ओ. आई. [के. रामास्वामी, .]

           पर्ाकृजितक न्याय। इस अदालत ने महरुल इस्लाम में अनुपात को मंरूी दे दी।

         हाशमी वी। उत्तर पर्देश और उत्तर पर्देश का राज्य , [ 1979 ] 4  एससीसी 537 = ए. आई. आर.

1979 एस. सी. 1237

                 जिक दसूरे र्व्ययजिक्त को पता होना चाजिहए जिक उसे क्या जिमलना है और उसके पास एक होना चाजिहए

      उस मामले से जिमलने का अवसर। हालाँजिक,     जिवधानमंडल बाहर कर सकता है

             इन जिसद्धांतों का संचालन स्पष्र्ट रूप से या जिनजिहत रूप से लेजिकन इसके अभाव में

     इस तरह के जिकसी भी बजिहष्कार,        पर्ाकृजितक न्याय के जिसद्धांतों का पालन करना होगा।

      दुर्व्ययवहार या असम%ता के अपराध का जिनष्कष,    जिसके सा% न्यायाधीश है

 से पीजिड़त,          पर्जितष्:ा के नुकसान के नागजिरक पजिरणामों के सा% दौरा करें गे

           पद की बरामदगी के अलावा सोसायर्टी। मोजिहंदर जिसंह जिगल और अनर् में ।

वी.   मुख्य चुनाव आयुक्त,     नई जिदल्ली और अन्य। , [ 1978 ] 2  एससीआर 272

             यह अजिभजिनधाजिरत जिकया गया %ा जिक नागजिरक पजिरणामों से पर्भाजिवत र्व्ययजिक्त का अजिधकार है -

               जिरपोर्ट। यह अब तय काननू है जिक पर्ाकृजितक न्याय के जिसद्धांत हैं न्यायपणू और जिनष्पक्ष पर्जिक्रया की

     संवैधाजिनक योना का एक अजिभन्न अंग

  संजिवधान के Art.14    के तहत देखा गया।
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            उपरोक्त चचा से यह जिनष्कष जिनकलता है जिक यजिद सजिमजित ऐसा करती है,

और कोई भी दोषमुजिक्त की जिरपोर्ट तक पहँुचने या पाने का हकदार नहीं होगा कजिमर्ट द्वारा द जिकए गए

         दोषी नहीं होने के जिनष्कष की शुद्धता पर हमला करें

र्टी.               जिरपोर्ट की आपजूित करने की आवश्यकता को समाप्त कर जिदया गया है। दसूरी ओर अगर

        सजिमजित या तो सवसम्मजित से या बहुमत से 'दोषी'    का जिनष्कष जिनकालती है

साजिबत दुर्व्ययवहार 'केवल उस जिहस्से को पर्त्येक के फश पर रखा ाना चाजिहए

"         अजिधजिनयम और जिनयमों के संदभ में संसद का सदन

'  दोषी नही'ं         के अल्पसंख्यक जिवचार और हर्टाने के जिलए रानीजितक पर्जिक्रया

           न्यायाधीश शुरू करें गे। वह जिरपोर्ट जिवद्वान न्यायाधीश के जिलए पर्जितकूल है। द.

संवैधाजिनक योना ने जिवचार के अजिभयान पर ोर जिदया

  लंजिबत पर्स्ताव और,     यह जिनस्संदेह जिकया ाना चाजिहए,    इसके जिवस्तार के जिलए

           जिवज्ञापन की पर्भावकाजिरता में नता के जिवश्वास पर हाजिनकारक पर्भाव उत्पन्न करना

          न्याय मंतर्ालय। पर्त्येक अजिधकार अपने सा% आनुषंजिगक उपाय रखता है -

चोर्ट को :ीक करें । जिनजिववाद रूप से और जिनष्पक्षता में एक तथ्य के रूप में , शर्ी नरीमन,

               यह स्वीकार जिकया जिक जिवद्वान न्यायाधीश न्याजियक समीक्षा का हकदार है। का अखाड़ाजिववाद यह है जिक

क्या,      संसद द्वारा पर्स्ताव लेने से पहले

           राष्र््टरपजित द्वारा हर्टाने का आदेश पाजिरत करने के बाद या उसके बाद

अनुच्छेद 124 (4)। सा जिक चचा की शुरुआत से पहले कहा गया %ा जिक वह चरण अदालत की जिरपोर्ट

[1992]   का सम%न करेगा।

 1  एस सी आर।
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         यह ाने जिबना जिक जिरपोर्ट की सामगर्ी क्या है;        न्यायजिनणयन की पर्जिक्रया में साजिबत दुर्व्ययवहार या अन्य

      अवैधताओं के जिनष्कषो ं के सम%न में तक ,            क्या जिकसी पक्ष को काननूी उपचार से वंजिचत जिकया ा सकता है?

    में । क्या ऐसा मामला गैर-   मुद्दा नहीं है?     सामगर्ी की आपजूित के जिबना,    काननूी चोर्ट की नीवं,   क्या वह

        पयाप्त और पर्भावी ढंग से अनुरोध कर सकता है,          साजिबत कर सकता है और जिनष्कष आजिद की गलतता का
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   दुरुपयोग कर सकता है?              जिवद्वान न्यायाधीश संसद के सदन के पर्टल पर उपचार का लाभ उ:ाने का जिवकल्प

चुन सकते हैं ।

   क्या जिरपोर्ट की गैर-        आपजूित के जिसद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता है

  पर्ाकृजितक न्याय?          क्या यह न्याजियक पर्जिक्रया के जिलए अजिभशाप नहीं है?    अल्पसंख्यक सदस्य के

'अपराध'             के जिनष्कष की जिरपोर्ट की गोपनीयता न्यायाधीश की रक्षा के जिलए है,     लेजिकन ब अपराध का

जिनष्कष न्यायाधीश पर पर्जितकूल पर्भाव डालता है, तो क्या गोपनीयता के अनुरोध पर इसे अस्वीकार

   जिकया ा सकता है?       हो सकता है जिक वकील जिकसी गैर-          मुदे्द पर जिकसी भी जिववाद को उागर कर सकता है।

          क्या अदालत सभी दलीलों का वाब देने के जिलए बाध्य है?   इन पजिरजिस्%जितयों में ,    मेरा जिवनमर् जिवचार है

                 जिक जिवद्वान न्यायाधीश जिरपोर्ट की एक पर्जित की आपजूित का हकदार है और सजिमजित एक उच्च अजिधकारी है।

वैधाजिनक रूप से, न्यायालय सजिमजित की जिस्%जित को ध्यान में रखते हुए,

          जिवद्वत न्यायाधीश को जिरपोर्ट की पर्जित पर्दान करने का अनुरोध करें ।

         अतः आवश्यक जिनष्कष यह है जिक जिवद्वान न्यायाधीश है -

                सजिमजित की जिरपोर्ट की एक पर्जित पर्दान करने का हकदार। एकर सङ्गजित ई होयत  जिवद्वान न्यायाधीशकँे

जिनणय लेबा आ ओजिह पर कारवाई करबा पर जिवचार करबाक लेल समयक आवश्यकता होयत। हालांजिक

     अध्यक्ष की मांग की गई %ी

         जिरर्ट याजिचका के पर्त्य%ी  के रूप में शाजिमल जिकया ाना,    बाद में वह %ा

   हर्टा जिदया गया। इसजिलए,               संसद के पर्त्येक सदन के पर्टल पर जिरपोर्ट नहीं रखने के अनुरोध के सा%

माननीय अध्यक्ष को जिनदIश देने का सवाल।

               उ:ती नहीं है। अजिनवाय रूप से सजिमजित से इसे वापस लेने का अनुरोध जिकया ाना चाजिहए।

       उजिचत समय के जिलए अपनी जिरपोर्ट पर्स्तुत करना।

तदनुसार,             मैं जिरर्ट याजिचका को स्वीकार करता हूं और पंीयक को जिनदIश देता हूं

नरल शर्ी जिस्र्टस पी. बी. सावंत को अनुरोध पतर् परे्जिषत करें गे माननीय शर्ी न्यायमजूित वी. को

        जिरपोर्ट की एक पर्जित पर्दान करने के जिलए सजिमजित।

            रामास्वामी और इसके समपण को रोकने के जिलए आगे अनुरोध करने के जिलए

           पतर् की पर्ाजिप्त की तारीख से उजिचत समय के जिलए जिरपोर्ट करें

रजिस्र््टरी से अनुरोध। महान्यायवादी से भी अनुरोध जिकया ाता है जिक

                लोकसभा के माननीय अध्यक्ष को इस में पाजिरत आदेश से अवगत कराया। सजिमजित की ओर से और यजिद

             आवश्यक हो तो सजिमजित को सक्षम बनाने के जिलए आवश्यक समय बढ़ाने के जिलएः
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    समय जिबताया। जिरर्ट याजिचका समझौता-  ए है।

   जिबना जिकसी लागत के।

आदेश

  के संदभ में ,  और के अनुसार

 बी.

    याजिचका का जिनपर्टारा जिकया गया।
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